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इस पुस्तक में भूमंडल के मुख्य मुख्य स्वतंत्र राज्यों की 
शासनपद्धतियों का विस्तारपूबेक तथा अन्य स्वतंत्र राज्यों 
का साधारण वणेन किया गया है । इस पुस्तक का उद्देश्य 
यही है कि हिंदी भाषाभाषियों को इस बात का साधारण 
ज्ञान हो जाय कि फ्रांस, जमनी, प्रशिया, अमेरिका, स्विट्‌- 
ave, इंगलेंड तथा area हंगरी में राज्य का कार्य किस 
प्रणाली पर चळता हैं ओर राजा अथवा राज्य और प्रजा में 
कैसा राजनैतिक संबंध है | नवे परिच्छेद में इन सातों राज्यों 
को छोड़ कर शेष स्वतंत्र राज्यों का सूक्ष्म वणन कर दिया 
गया है। इस प्रकार भूमंडळ के समस्तं स्वतंत्र राज्यों का 
ada इस पुस्तक में आ गया है | यद्यपि यह विषय विशेष 
` विस्तार के साथ लिखा जाता तो एक बड़ी भारी पुस्तक बन 
सकती थी, यहां तक कि प्रत्येक राज्य के वर्णन की एक एक 
बड़ी पुस्तक अलग अलग हो सकती हे, पर इतना विस्तार 
करना इस पुस्तकमाला का उद्देश्य नहीं हे और न अभी 
इसकी आवश्यकता ही है । पहले किसी विषय का साधारण 
ज्ञान होना आवश्यक है और जनसमुदाय को इसी की 
आवश्यकता भी है | किसी विषय के गूढ़ रहस्यों के अध्ययन 


करनेवाले थोड़े लोग होते हैं । उनके लिये इस पुस्तक-माला 


का प्रकाशन नहीं होता है | 


= 
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अस्तु, इस पुस्तक में जिन जिन स्वतंत्र राज्यों की शाखन- 
पद्धतियों का वर्णन दिया गया È उनमें से कुछ स्वतंत्र 
राज्य ऐसे हे जिन के उपनिवेश, अधीन राज्य, करद राज्य 
अथवा रक्षित राज्य भी हैं । इन स्वतंत्र राज्यों के इस अंग 
का वणन पुस्तक के दसवें परिच्छेद में दिया. गया है । इस 
विषय की गिनती मूल वृक्ष की शाखा प्रशाखाओं के रूप 
में की जा सकती है, परंतु जनसमुदाय के fea यह- जान 
लेना भी आवश्यक हे कि किस किस स्वतंत्र राज्य के उप- 
निवेश आदि हैं और उनका शासन किस प्रकार हो रहा हे | 
अतएव इस विषय का वणेन भी संक्षेप में कर दिया गया 
है। आशा है यह पुस्तक उपयोगी और रोचक सिद्ध होगी 
जिससे-प्रंथकता अपना परिश्रम सफल समझेगा | 


= २ 
ग्रथकता । 


f ७ 
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पहला परिच्छेद | 
प्रस्तावना | 


भिन्न भिन्न देशों की शासनपद्धति को समझना अत्यंत 
कठिन हो जाता हे जब तक कि उन देशों की सामाजिक, 
आर्थिक, राजनेतिक तथा ऐतिहासिक दशाओं का 
पू्ववचन। परिज्ञान न हो | यह हम लोगों के अभाग्यःकी 
ही बात है कि हिंदी में अभी तक बहुत से युरो- 

पीय देशों के इतिहास भी नहीं लिखे गए हें । 
युरोपीय सभ्य देशों में आजकल प्रतिनिधि-सत्तात्मक 


राञ्यप्रणाळी का ही प्रचार हे । विस्तृत भूमिभागवाले देशों | 


में सफलता से यही रीति चळ सकती है । प्राचीन काळ 
के यूनानी राष्ट्रों में प्रजासत्तात्मक राज्यप्रणाली की ही 
प्रधानता थी | आजकल उस प्रणाली का अवलंबन करना 
कठिन हे । इसमें संदेह भी नहीं है कि प्रजासत्तात्मक राज्य- 
प्रणाली के सिद्धांतों को यथासंभव FET करना तथा set 
पर चलना प्रतिनिधि-सत्तात्मक राञ्यप्रणाछीवाळे देशों का 
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उद्देश्य हैं दिन पर दिन सभ्य देशों में राज्यकाये में जनता 
का हाथ बढ़ाया जा रहा है । कई देशों में तो स्त्रियों को भी 
सम्मति देने का अधिकार प्राप्त हो गया है । gage मं भी 
स्त्रियों की ओर से इस अधिकार को प्राप्त करने का विशेष 
यत्न चिर काळ से हो रहा हे । स्विट्जरलैंड ने किस प्रकार 
आदशे राज्य का पद ग्रहण किया है यह हम आगे चल कर 
सविस्तर छिखेंगे, परंतु यहा पर यह fea देना आवश्यक 
प्रतीत होता है कि Raade की. शासनध्रणाली प्रजा- 
सत्तात्मक राज्य के सिद्धांतों के अति समीप तक पहुँचती है । 
इसका कारण वहाँ पर जन-सम्मति-विधि तथा शक्ति-संवि- 
भाग के सिद्धांत का अवलंबन ही कहा जा सकता है । 

शासनपद्धति की दृष्टि से युरोपीय we अमेरिका के 
बहुत ही कृतज्ञ हैं । राष्ट्सघटन का निर्माता अमेरिका 
ही है । जमेनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड आदि देशों को अमेरिका 
ने बहुत कुछ शासनपद्धति के विषय में शिक्षा दी हे । स्विट 
जळँड ने तो अमेरिका को देख कर ही अपनी शासनपद्धति 
का निर्माण किया है । 

जमनी की शासनपद्धति विचित्र ढंग की हैं । यही 
कारंण हे कि इस पुस्तक में जमनी पर विशेष विस्तार से लिखा + 
गया है, क्योंकि बिना ऐसा किए उसकी शासनपद्धति को 
समझना पाठकों के लिये अति कठिन हो जाता । facade 
की जन-सम्मति-विधि तथा राष्टीय उपसमिति, ees 
की लाइसभा तथा मंत्रिसभा, अमेरिका की UTAN 
(Senate) आदि शासनपद्धति की दृष्टि से द्रष्टव्य हें । 
a $ 


=i 
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अतः इस पुस्तक में इन दो. आवश्‍यक अंगों पर भी विशेष 
प्रकाश डाळने का यत्न किया गया है | 

इतना पूवेवचन कर के अब प्रजासत्तात्मक राज्य तथा 
प्रतिनिधि-सत्तात्मक राज्य आदि आवश्यक बातों पर में 
प्रकाश डालने का यत्न करूंगा जिससे भिन्न भिन्न देशो- की 
शासनपद्धति का समझना बिलकुल सहज हो जाय | 


प्रजासत्तात्मक राज्य तथा प्रतिनिधि- 
सत्तात्मक राज्य । 
प्राचीन तथा नवीन प्रजासत्तात्मक राज्य में बड़ा भारी अतर 
है। प्राचीन राज्य जहाँ प्रजा द्वारा स्वयं चलाया जाता था वहाँ 
नवीन राज्य प्रतिनिधियों द्वारा चछाया जाता 
प्रजासत्तात्मक राज्य है। यही कारण है कि इस पुस्तक में प्राचीन 
प्रजासत्तात्मक राज्य के लिये 'प्रजासत्तात्मक 
राज्य? शब्द तथा नवीन प्रजासत्तात्मक राज्य के लिये 'प्रतिनिधि- 
सत्तात्मक राज्य? शब्द प्रयुक्त किया गया है । प्राचीन प्रजा- 
सत्तात्मक राज्य छोटे -छोटे राष्ट्रों में ही सफलता से कार्य में 
लाया जा सकता हे, परंतु बड़े as विस्तृत भूमिभागवाले 
राष्ट्रों में तो नवीन प्रतिनिधि-सत्तात्मक राज्य ही प्रयुक्त हो 
सकता है । प्राचीन प्रणाळी की एसे राष्ट्रों में गति नहीं हे । 
एथेंस नामी यूनानी नगर ही प्राचीन राज्य को समझने 
के लिये अनुशीछन के योग्य हे । एथेंस में राज्यकाय को 
चलाने के लिये दो सभाओं द्वारा कार्य होता था--(१) लोक 
सभा, ( २ ) अंतरंग सभा ( Senate )। 
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लोकसभा का बीस वर्षे की आयु से अधिक आयुवाला 
प्र्येक नागरिक सभ्य था । दासों को यह अधिकार प्राप्त न 3 
था । Wa का प्रत्यक नगरानिवासी अपने आपको राज्य 
का एक अग समझता था । नागरिकों की बहुसम्मति से ही 
संपूर्ण राज्यकाय होते थे। सब को व्याख्यान देने का 
पूर्ण अधिकार प्राप्त था । व्याख्यान दे कर के ही एथेंस में 
कोई व्यक्ति जनसम्मति अपनी ओर प्राप्त कर सकता था | 
उस प्राचीन युग में पत्रों का साम्राज्य प्रारंभ न हुआ था । 
पेरिक्लीज्ञ जैसे योग्य पुरुष जहाँ एथेंस के नागरिकों को 
अपनी वक्तृता की शक्ति से मोहित कर उन्हें उचित मागे पर 
चलाते थे वहाँ ऐसे भी कई एक दुष्ट पुरुष विद्यमान थे जो 
इसी शक्ति से जनता को हानि पहुँचाया करते थे | > 
सोलन ने राज्यकाय को समुचित रीति पर चलाने के 
लिये एथेंस में लोकसभा का निमोण किया था । AF- 
s सभा का मुख्य काये मुख्य शासक को चुनना तथा राज्य- 
` काये को उचित विधि पर चलाने के लिये नियमों के विषय 
. मे सम्मति देना था । राज्य के अधिकारों को बड़े बड़े 
व्याख्याता लोकसभा द्वारा प्राय: कुचछवा दिया करते थे । 
' सारांश यह है कि उस युग में लोकसभा ही राज्यकाये 
में सीधे तौर पर सब कुछ थी | यहाँ पर यहद जान लेना 
चाहिए कि लोकसभा के नियमों के संबंध में निम्नलिखित 
कार्य कहे जा सकते हें 
. (१) राजदूतों को नियत करना । i. 
(२) विदेशी राष्ट्रों के संदेशों को सुनना । | 
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(३) युद्ध या शांति का निणय करना | 
( ४ ) सेनापीतियों का नियत करना | 
( ५ ) सेनिकों की तनखाहें ea करना | 
६ ) विजित नगरों के प्रबंध आदि को करना | 
७ ) नवीन देवताओं को उपासना के लिये मानना । - 
धार्मिक उत्सवों को करना | 
९ ) नागरिकों को अधिकार आदि देना | 


A Cs Co 
N 
SJ 


( १०) Us के आय व्यय को देखना ( ३५ या ३६ 


दिन क वीच में एक वार ) 
(११) ggi निमाण करना | 
( १२) कर STAT | 
(१३) सड़कें, मकान, मंदिर, पुल आदि के बनाने में 
अपनी सम्मति देना । 
(१४) विशेष विशेष संदिग्ध विषयों में न्यायालय विभाग 
का कार्य भी करना । 


सोलन ने लोकसभा की शक्ति को ठीक मागे पर चलाने , 


के लिये “ अंतरंग सभा ? का भी निर्माण किया था । अंत 
रंग सभा के सभ्य प्रायः अच्छे अच्छे धनाढ्य तथा बड़े बड़े 
विद्वान्‌ होते थे | परंतु क्लिस्थनीज्ञ के काळ से यह्‌ बात 
बदल गई । अंतरंग सभा इसकी अपेक्षा कि लोकसभा 
को अपने पीछे चळाती स्वयं ही उसके पीछे चलने लगी । 
ae पहले लिखा जा चुका है कि एथेस में एक मुख्य शासक 
लोकसभा द्वारा चुना जाता था। इस मुख्य शासक को हम 
आगे AS कर प्रधान के नाम से लिखेंगे | 
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एथेंस में भिन्न भिन्न अभियोगों के निणय के लिये भिन्न भिन्न 


~ 5 N Ss A 
न्यायालय थ। सब स बड़ न्यायालय क ६००० सभ्य थ । ' 


छोटे छोटे न्यायालयों में किसीके १०० सभ्य थे तो किसीके 
१००० । पाठक यह स्वयं ही समझ सकते हें कि जिस 
न्यायालय में इतने इतने सभ्य हॉ. वह न्याय कहाँ तक 
कर सकता हे । न्याय एक ऐसी चीज adi है जो कि ag- 
सम्मति से प्राप्त हो सके । इतने बड़े न्यायालय की जो 
बुराइयां होती हें एथेंस ने वे सब की सब सहीं | 
प्रजासत्तात्मक राज्यवाली जाति में शासन की अपेक्षा 
स्वतंत्रता का प्रेम बेशक अधिक होता है । एथेसवालों 
| ने शिल्प में जो पूर्णता प्राप्त की थी 
प्रजासत्तात्मक राज्य उसमें उनकी स्वतंत्रता ही काम कर 
को आलोचना। रही थी । प्रजासत्तात्मक राज्य में सारी 
की सारी जाति सीधी शासक स्वयं अपने 
आप होती हे। जातीय सभा द्वारा, जनता स्वयं उपस्थित 
हो कर अपने शासन का काये स्वयं ही करती है। परंतु 
. यह वहाँ संभव हो सकता है जहाँ कि राष्ट्‌ बहुत छोटा है । 
` बड़े बड़े राष्ट्रों में इस शासनपद्धति को प्रचलित करना बहुत 
ही कठिन हे । ; 
प्रजासत्तात्मक राज्य में एक दूषण यह्‌ भी है कि योग्य 
योग्य व्यक्ति प्रजा को अपनी डेंगलियों पर नचाते हुए उसकी 


संपूर्ण शक्ति अपने हाथ में ले लेते हें। इससे जो हानि 


पहुँचती है वह यूनान के इतिहास से सवेथा स्पष्ट है। 


थूसीडाइडीज़ ( Thucydides ) ने एक बार कहा . aT 
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fs —“ Athens was a democracy in name,but in 
reality it was under the ‘rule of the first of its 
citizens” (See Thucydides ii-69). 
अथांत्‌ “एथेंस प्रजासत्तात्मक राज्य तो नाम मात्र का 
था, वास्तव में तो वहा” उसके नागरिकों में से मुख्य 
नागरिक का ही राज्य था” । अत: प्रजासत्तात्मक राज्य को | 
सफलता से चला सकने के लिये प्रजा का आचार तथा विचार 
बहुत ही उन्नत तथा दृढ़ होना चाहिए। इसके बिना यह संभव ' 
नहीं कि आदर्श शासनपद्धति ( प्रजासत्तात्मक ) सफलता 
से चळ सके । इसमें संदेह नहीं है कि प्रजासत्तात्मक 
शासनपद्धति में नागरिकों की शासनशक्ति उन्नत हो 
जाती है । उन्हें जातियों के नियमों तथा इतिहासों को देखना 
पड़ता है । उनके संकुचित विचार दूर हो जाते हैं । 
परंतु प्रश्‍न तो यह है कि शक्ति की मोहिनी मदिरा से 
उनकी रक्षा केसे की जाय ! जसंता में दळ बन जाते हैं जिन 
में राज्यभक्ति के स्थान पर वेश्यक्तिक इंष्या द्वेष प्रबळ हो 
उठते हें | परिणाम इसका यह होता है कि जनता के दलों के 
नेता जनता को अपनी वक्तूता या लेखन शक्ति से. वशीभूत 
कर एक दूसरे का गला कटबाते हें | यही कारण था कि 
एथेंस की उन्नति क्षणिक रही और जब उसका अधः- 
पतन प्रारंभ हुआ तो फिर वह अपने आपक्को.न संभाळ सका। 


प्रजासत्तात्मक राज्य का आधारभूत 'समानता'. का सिद्धांत » 


है। प्रत्येक नागरिक एक दूसरे के समान है चाहे वह 
योग्य हो'चाहे अयोग्य । इस समानता का ही यह परिणाम 
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था कि जो व्यक्ति उन्हें हानिकर मालूम पड़ता था उसे वे 
देशत्याग” का दंड दे देते थे जिससे वह एथेस को छोड़ कर 
अन्यत्र कहीं बस जाता था। सारांश यह है कि प्रजास- 
ARAR राज्य वहीं सफलता से चल सकता है जहाँ राष्ट 
छोटा हो, उसके नागारिक आचार विचार में समुन्नत तथा 
zg हों, उनका जीवन सादगी से परिपूण हो तथा उनमें : 


समानता का सिद्धांत काम कर रहा हो | 


के 


आजकल प्रजासत्तात्मक राज्य का चिह्न यदि कहीं 
मिल सकता है तो वह केवल स्विट्जरलैंड में हे । प्रायः 
| अन्य सभ्य देशों में प्रतिनिधि-सत्तात्मक 
प्रातानाध-सत्तात्मक राज्य। राज्य का ही प्रचलन हे । प्रतिनिधि- 

, सत्तात्मक राज्य क॑ भी सफलता से चल 
सकने के लिये जनता में विशेष विशेष गुणों की आवश्यकता 
होती है । प्रतिनिधि-सत्तात्मक राज्य की अनिच्छुक, शासन-, 
भार से घवड़ानेवाळी, उदासीन तथा आलस्य से परिपूण 
जनता में यह शासनपद्धति समुचित विधि पर नहीं चल. 
सकती है । ‘fas महाशय ने लिखा है कि कई जातियों का 
यह्‌ विचित्र स्वभाव होता है कि वे शासकों के आत्याचार को 
चुप चाप सहन कर लेंगी परंतु उसके विरुद्ध आवाज कभी 
भी न उठावेंगी | ऐसी जातियों में यदि यह शासनपद्धति 
प्रचलित कर दी जाय तो यही परिणाम होगा कि वे अत्याचारी 
शासक को ही अपना शासक चुना करेंगी । स्थानीय प्रेम 
`या .मतमतांतरों के प्रेम से परिपूण संकुचित विचारवाळी 
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जातियाँ भी ऐसी शासनपद्धति के अवलंबन करने के अयोग्य हैं, 
क्योंकि ऐसा करने पर भिन्न भिन्न दलों के मतमतांतर संबंधी 
झगड़ों का प्रवेश शासन में हो जायगा जिससे एक दूसरे 
दळ का घात किया जाना स्वाभाविक ही है। कई जातियों 
में व्यक्तियों को दूसरों पर हुकूमत करने में ही आनंद आता 
हे । ऐसी जातियों में जब प्रतिनिधि-सत्तात्मक राज्य का 
अहण किया जाता है तव हुकूमत करने के इच्छुक व्यक्ति 
अपने आपंको शासक के तोर पर चुनवा लेते हें तथा अपने 
अपने निचले अधिकारियों पर कठोरता का बाजार गरम 
कर देते हें.।: सारांश यह है कि चाहे प्रजासत्तात्मक राज्य 
हो चाहे प्रतिनिधि-सत्तात्मक राज्य हो जातीय आचार की 
agar सभी में आवश्यक हे। इस वात का रहस्य. 
तब बिलकुल प्रत्यक्ष हो जाता है जब कि हम भिन्न भिन्न 
सभ्य देशों की शासनपद्धतियों का निरीक्षण करते हैं। 
अमेरिका तथा gues की झशासनपद्धतियों को देख कर.ही * 
युरोप की अन्य जातियों ने अपनी अपनी झासनप द्धलञिद्यों 
को बनाया है । परंतु क्या कारण है कि संब देशों की शासन- 
पद्धतियाँ जिन जिन स्थानों पर एक दूसरे से मिळती भी हें 
वहाँ पर भी कार्य में एक दूसेर से सवथा भिन्न हैं । इंगलेंड की 
मंत्रिसभा की. रीति पर फरासीसी मंत्रिसभा क्यों न सफलता 
से काम कर सकी ? इसी fea कि दोनों जातियों का 
आचार व्यवहार भिन्न भिन्न हे | यहाँ पर यह न भूलना * 
चाहिए कि जातीय आचार व्यवहार के सदृश देश की! न 
भौगोलिक, प्राकृतिक तथा राजनैतिक स्थितियों का भी शासन- 
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पद्धति पर बड़ा भारी प्रभाव पड़ता है । स्विट्जलंड 
‹ जनसम्मति ' विधि सफलता से चल सकी, अन्य देशों 


नही | यह केवल इसी लिये कि वह पाव॑तीय प्रदेश हैं, उसके 
राष्ट्रसगठन के राष्ट छोटे छोटे हैं | 


१५ 4: 


इंगलेंड तथा अमेरिका में न्यायालय विभागों को जो प्रधानता 
प्राप्त है, वह अन्य युरोपीय देशों में नहीं हे । क्योंकि इंगलेंड 
तथा अमेरिका को शत्रओं से इतना डर नहीं हे जितना 
युरापीय महाद्वीप के भिन्न भिन्न राष्ट्रों को है & । 


प्रतिनिधि-सत्तात्मक राज्य में शासन प्रजा के ही 
हाथ में होता हे परंतु कुछ एक प्रतिनिधियों द्वारा,न कि 
स्वयं | इससे जहाँ लाभ हें वहाँ हानियॉ भी हे । जनता में 
सब के सब व्यक्ति उन्नत विचार तथा आचार के तो 

होते + ° ~ 

होते ही नहीं हें। शासन का काये इतना सहज नहीं है कि 
उसे सब ही कर सकें । इस दशा में जनता के योग्य योग्य 
व्यक्तियों को शासन का भार दे देना लाभदायक ही प्रतीत 


होता है | इसमें संदेह नहीं है कि एकसत्तात्मक राज्य की! 
अपेक्षा प्रतिनिधि-सत्तात्मक राज्य बहुत ही अधिक उत्तम है I 


` ।एकसत्तात्मक राज्य तो तब ही कोई जाति प्रचलित कर 


' - सकती हे जब कि वह शासन के काय को सब से अधिक 


सहज समझती हो । यह माना कि कभी कभी ऐसे राजा भी 
राज-सिंहासन पर आ जाते हैं जिनकी योग्यता तथा शक्तियाँ 


अपूव होती हैं, परंतु इससे क्या १ बीसों बेहूदे, बेवकूफ, पागल 


“ See Mill's Representative Government Chap. IV. 
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राजाओं के राज्य की बुराइयों को वह अकेला कहाँ तक 


दूर कर सकता ef जाति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिये बंशा- 
गत राजाओं का राज्य तो सवेथा ही असमर्थ है.। यही 
कारण है कि प्रायः संसार की सभी जातियों ने बंझा- 
गत राजाओं के राज्य की सभा को मटियामेट कर दिया है। 
जिन जिन जातियों पर वंशागत राजा राज्य करते हें वहाँ 
पर भी उनकी शान ही शान रखी हुई हे, उनकी संपूर्ण शक्ति 
तो जाति ने अपनी अपनी प्रतिनिधि सभाओं तथा द्वितीय 
सभाओं को दे दी है । प्रतिनिधि सभाओं में अभी तक जनता 
के योग्य योग्य व्यक्तियों को पूरे तौर पर आने का अवसर नहीं 
मिलता हे । परंतु इस धरणा में शासनपद्धति का दोष नहीं 
कहा जा सकता है | इस प्रकार की बुराइयों के दूर करने के 
लिये तो जाति में उच्च शिक्षा का होना अत्यंत आवश्यक 
प्रतीत होता है, और इस वात के लिये आज कळ प्रायः 
सभी जातियॉ aa भी करती रही हैं । सभ्यों के वार्षिक, 
त्रैवार्षिक आदि चुनाव से किसी एक समुदाय के पास 
लगातार शासन की शक्ति नहीं रहने पाती | परिणाम इसका 
यह्‌ होता है कि जाति में किसीको भी स्वेच्छाचारी होने का 
अवसर नहीं मिलता | 


राजनीति विज्ञान के पिता मांटस्क्यू (Montesquien) | 


का कथन हे किला “यदि नियामक तथा शासकशक्ति किसी 
एक व्यक्ति या समूह के पास इकट्टी हो तो 
शक्ति-संविभाग । जाति की स्वतंत्रता का नाश होना स्वाभाविक 


ही है, क्योंकि जाति को इस बात का सदा 
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ही भय बना रहेगा कि राजा या राष्ट्रसभा स्वेच्छाचारी 
नियम बना कर स्वच्छंदता से ही उनका प्रयोग करेगी | 
इसी प्रकार न्याय संबंधी शक्ति को नियामक तथा शासन- 
शक्ति से सवेथा प्रथक्‌ नकर दिया जाय तथा उसे यदि निया- 
मकशक्ति का सहायक बना दिया जाय तो जो नियम बनाने- 
वाला होगा वही न्यायाधीश भी हो जायगा । परिणाम इसका 
ag होगा कि जाति के व्यक्तियों का जान माळ एक मात्र 
न्यायाधीशों के हाथ में चला जायगा और कहीं यदि न्याय 
संबंधिनी शक्ति को शासकों के ही हाथ में दे दिया जाय तब तो 
अत्याचार का होना आवश्यक ही है, क्योंकि जो किसी व्यक्ति 
पर अपराध लगानेवाला होगा वही उस व्यक्ति के अपराध 
का निणेय करनेवाला भी होगा ॥' 
किसीके हाथ में भी अत्यंत अधिक शक्ति का दे देना 
ute के लिये भयानक होता है । यदि .ऊपर लिखी तीनों 
| शक्तियाँ प्रथक्‌ प्रथक्‌ व्यक्तियों तथा समुदायों के हाथ में दे 
दी जॉय तो इससे राष्ट्र में जहाँ किसीकी भी शक्ति अधिक 
“नहीं होने पाती वहाँ काय भी समुचित रीति पर चलता है। एक 
ही व्यक्ति या समुदाय तीनों कार्या को इस योग्यता से संपादन 
नहीं कर सकता जैसे कि ae केवळ एक ही काये को कर सकता 
है | परमात्मा ने शरीर में आँखे देखने के लिये, कान सुनने के 
fea तथा हाथ काम करने के लिये दिए हैं। जब परमात्मा ने 
शरीर के काय को उचित ढंग पर चलाने के लिये भिन्न भिन्न 
इंद्रियों को दिया है तब राष्ट्‌ रूपी शरीर के काय को भी 
अच्छी तरह से चलाने के लिये 'शक्ति-संविभाग? के सिद्धांत 
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का ही अवलंबन करना ठीक मालूम पड़ता है । ॐ | 

शासक तथा न्याय संबंधिनी शक्ति का आधार वास्तव में + 
एकमात्र नियामक शक्ति पर है । जैसे कि राज्यनियम होते 
हैं वैसा ही. शासक शासन करते हैं तथा न्यायाधीश न्याय 
करते हैं। यही कारण है कि ““ नियामक शक्ति? ही 
तीनों शक्तियों में मुख्य गिनी जाती है । संसार की संपूण. - 
जातियों ने नियामक शक्ति को अपने ही हाथ में 
रखा है। नियामक शक्ति को अत्यंत सावधानी से प्रयुक्त. 
करने के लिये सभी सभ्य जातियों ने कोई न कोई उपाय 
अवश्यमेब किया हुआ है naaf पर यह आश्चर्य से हमें 
लिखना पड़ता है कि एक उपाय में प्रायः सभी सभ्य जातियों ने 
अनुपम समानता प्रकट की है । यह उपाय नियामक शक्ति को & 
दो सभाओं में विभक्त करना है । राजनोतिक भाषा में यह 
उपाय ‘aurea विधि या शैली के नाम से लिखा जाता है | 
qaa आदि कुछ एक छोटे छोटे राष्ट्रों को छोड़ 
कर waa ही ‘aurea’ विधि का प्रचार है । अमेरिका, 
इंगलैंड, तथा अँग्रेजी उपनिवेशों में किस प्रकार से नियामक 
सभाएँ विद्यमान हैं यह किसीसे छिपा नहीं है। सब से! 

a 


विचित्र बात तो यह है कि अफ्रिका में नीग्रो लोगों का हेती ” 


i 


( Haiti ) नामी राष्ट्‌ भी इसी विधि पर काम कर रहा है। 
Ni ` 


/नियामक शक्ति को दो सभाओं में विभक्त करने का 
एक लाभ तो यह है नियम-निर्माण में शीघ्रता नहीं होने 


* See Bluntschli—The theory the State. Book VII, 
chap VII. Si 
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पाती । दूसरा लाभ यह भी कहा जा सकता है कि प्रस्तावों 
को विचारने के लिये समय पर्याप्त मिल जाता हे । संसार 
की सभी राष्ट्रसभा या लाडंसभा में प्रायः संकुचित विचार के 
ही व्यक्ति सभ्य होते हैं। इसका शायद्‌ यह कारण है कि द्वितीय 
सभा में प्रायः धनाढ्य, भूमिपति तथा अनुभवी जनही 
awm होते हैं जो कि बहुत सुधारों को पसंद नहीं 
करते । शासनपद्धति के निमोणकाल में प्राय: इस बात का 
ध्यान रखा जाता है कि नियामक, शासक तथा न्याय 
संबंधी तीनों शक्तियाँ किसी एक के ही हाथ में नहीं होनी 
चाहिएँ । इंगलेंड' में मुख्य न्यायाधीश शासकसमिति 
द्वारा चुना जाता है. परंतु बही चुने जाने के अनंतर अपने 
चुननेवाले अधिकारियों के ऊपर अपना निणय दे सकता है । 
न्यायाधीश को पदच्युत करना इंगलेंड में नियामक सभा के 
हाथ में है । यह अतिशय उत्तम प्रबंध इंगछेंड में ही संभव 
है क्योंकि ges को भयानक युद्धों की दिन रात चिता नहीं 
करनी पड़ती है । युरोप की अन्य जातियाँ इस प्रकार न्याया- 
Sa की शाक्ते को महत्व देने में असमर्थ हैं । इसका कारण 
यह है कि उन्हें दिन रात अपने आपको इन्नु से बचाने की 
ही चिंता रहती है । युरोप की प्राय: सभी जातियों में 
'शासकःन्यायसमिति? की विधि प्रचलित है । इस समिति 
का संबंध जहाँ विशेषतः शासकों से हे. वहाँ वह शासकों 
का शासक के ही रूप में निणय करती है । युरोप के देशों के 
शासक निभेयता से अपना कार्य किया करते हैं, क्योंकि इन्हे 
इस बात का निश्‍चय होता है 'कि उनकी अपनी ही समिति 
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समय पर उनकी रक्षा SUN । चूंकि अमेरिका की स्थिति | 
भी इंगलेंड के ही सदृश हे अतः वहाँ भी मुख्य न्यायाळय की ot ae 
शक्ति अनंत है । अमेरिका का मुख्य न्यायालय शासनपद्धति 
के विरुद्ध, राजनियमो को. ठहरा सकता है तथा उनको कार्य 
में लाने से रोक सकता है । जातीय सभा की किसी भी 
नियम-धारा से यदि कोई राज्यनियम टक्कर खाता हो तो 
मुख्य न्यायालय sa राज्यनियम ही नहीं समझता = | 
इंगलेंड में मंत्रिसभा की उपसमिति के सभ्य नियामक 
सभा के सभ्य भी होते हें तथा वह नियमनिमाण . में प्रभाव 
भी पर्याप्त डालत हें। परंतु अमेरिका में यह नहीं हे। अमेरिका 
की शासनपद्धति के निमीता शासकों के हाथ में परिमित 
शक्ति ही रखना चाहत थे । / इसीलिय उन्होंने अमरिका के | 
प्रधान तथा उसकी मंत्रिसभा को जातीय सभा में asa से 
रोक दिया है | प्रधान की शक्ति को जहाँ राष्ट्सभा के द्वारा 
उन्होंने बहुत कुछ परिमित कर दिया हे वहाँ उसकी प्रधानता 
का काळ भी बहुत ही थोड़ा रखा है । इस प्रकार स्पष्ट हुआ 
कि gies तथा अमेरिका की शासनपद्धति एक दूसरी से 
सवथा भिन्न हैं । इसमें संदेह भी नहीं हे कि दोनों ही eat 
में नियम बनाते समय छोटी छोटी बातों तक का ध्यान रख 
. लिया जाता है जिससे शासकों को जहाँ अपनी बुद्धि से बहुत 
काम नहीं लेना पड़ता वहाँ वे लोग स्वेच्छाचारी भी नहीं 
हो सकते | परंतु फ्रांस तथा इटली में यह बात नहीं है। 
वहां तो मोटे मोटे नियम बना दिए जाते हें, छोटे 
छोटे मामलों पर तो शासकों को अपनी बुद्धि से ही काम 


a 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ie ERR) 


लेना पड़ता है इससे उनका कुछ कुछ स्वेच्छाचारी हो जाना 
स्वाभाविक ही है | 

आजकल नियामक सभाओं के 'स्वापन्न तथा अस्वापन्न? 
दो भेद प्राय: किए जाते हैं| इंगलेंड की पार्लियामेंट ( राजा + 
लाडसभा + प्रातिनिधि सभा ) स्वापन्न नियामक सभा का 
उदाहरण हे, क्योंकि इसकी नियामक शक्ति किसी नियम द्वारा 
प्रतिवद्ध नहीं हे । परंतु संसार के अन्य सभ्य देशों की निया- 
मक सभाओं की यह दशा नहीं हे | अंग्रेजी उपानिवेशों की निया- 
मक सभाएँ अस्वापन्न कही जा सकती हें,/क्यों कि उनकी निया- 
मक शक्ति इंगलेंड की पार्लियामेंट द्वारा प्रतिबद्ध होती है । अमे- 
रिका में भी नियामक सभा कुछ एक शासनपद्धति संबंधी नियमों 
की धाराओं के परिवतेन करने में जनता की ओर से परतंत्र है। 
जनता ने सुख्य न्यायाधीशों को यह शक्ति दी हुई है कि वे 
यह्‌ बतावे कि अमुक अमुक राज्यनियम शासनपद्धति के विप- 
रीत तो नहीं हें । यदि विपरीत हों तो उनके स्वीकार करने में 
नियामक सभा स्वापन्न नहीं है। कई एक विद्वान्‌ शासनपद्धति 
के संबंध में प्रायः “शिथिल या अशिथिल? शब्द भी व्यवहृत 
करते हैं । आंग्ल शासनपद्धति शिथिल कही जाती है क्योंकि 
उसके द्वारा शासनपद्धति के आधारभूत नियमों को भी उसी 
शीघ्रता से परिवतेन किया जा सकता है जेसे की तुच्छ तुच्छ 
नियमों को |: परंतु अमेरिकन शासनपद्धति अशिथिछ कही 
जाती है, क्योंकि वहाँ किसी प्रकार का शासनपद्धति संबंधी 
सुधार जातीय सभा के > सभ्यों की स्वीकृति के बिना नहीं 
किया जा सकता है और जातीय समा में स्वीकृत al. जाने पर 
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भी जबतक $ राष्ट्र उस सुधार को न स्वीकार कर S तब तक 
वह काम में नहीं छाया जा सकता । स्विट्जळेंड में शासन- 
पद्धति संबंधी सुधार के लिये वाधित जनसम्मति लेनी 
पड़ती है पर जर्मनी में कोई भी वैसा सुधार एकमात्र १४ 
विरोधी सम्मतियों से ही गिर सकता है | 

आज कल प्रायः दो प्रकार के राष्ट्र पाए जाते हैं-- 
(१) एकात्मक (Unitory),(%) राष्ट्रसंघटनात्मक (Federal) | 


अमेरिका, फ्रांस, जमनी, स्विटजळेंड! 


एकात्मक तथा राष्ट्संघ- राष्ट्रसंघटनात्मक राष्ट्रों के उदाहरण 
टनात्मक प्रतिनिधि- कहे जा सकते हैं और इंगलैंड एका 
सत्तात्मक राज्य । त्मक राष्ट्रों का। अमेरिका में बहुत 

। से स्वतंत्र राष्ट थे, वें सब मिल कर 


अमेरिका के राष्ट्सघटन में सम्मिलित gui इनमें! 
उनकी वैय्यक्तिक सत्ताका लोप नहीं किया गया है पर | 
साथ ही मुख्य राज्य (Central Government) के | 


सम्मुख उनकी झक्ति भी बहुत ही अल्प | जो कुछ उन्हं 
. > ~ ~ ~ ~ © X 
स्वतंत्रता प्राप्त है वह केवळ अपने ही राष्ट्‌ के लिये है । इंगलेंड 
में यह दशा नहीं है। इंगलेंड एक देश है, वह राष्ट्सघटन नहीं 
कहा जा सकता है, इसीलिय वह एकात्मक राष्ट कहा जाता है। 
° राष्ट्संघटन दो प्रकार का हुआ करता है। एक पूण, 
दूसरा अपूणे । पूर्ण राष्ट्संघटन के परिज्ञान से अपूणे का भी 
परिज्ञान हो जायगा। अतः पूर्ण राष्ट्सघटन पर कुछ शब्द 
लिख देना में आवश्यक समझता हूँ । 
र . ~ ~ 
पूण राष्ट्र्संघटन के तीन मुख्य मुख्य गुण होते हैं-- 
R ‘ | 
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(१) राष्ट्संघटन के सब राष्ट्रों को राष्ट्सभा में समान 
संख्या म॑ प्रतिनिधि भेजने का अधिकार हो । 

(२) प्रत्येक राष्टू की शक्ति परस्पर समान हो । 

(३) नियामक तथा शासक सभाओं के अधिकार राष्ट्रों 
की सहमति के बिना बढ़ाए न जा सकें। 

अमेरिका का राष्ट्रमघटन पूणे समझा जाता है पर 
जर्मनी का अपूण । राष्ट्र्संघटन के लक्षण पर ही आजकल 
बड़ा भारी वाद विवाद है | महाशय Aaa की सम्मति 
में तो छोटे बड़े राष्ट्रों के सम्मेलन को राष्ट्रसंघटन कहा 
जा सकता है परंतु आजकल यह नहीं माना जाता । सीले 
महाशय तो 'राष्ट्संघटन? से ऐसें दो राज्यों का परस्पर मेल 
समझते हें जिनमें एक स्थानीय राज्य (Local Govern- 
ment ) का पक्ष लेता है और दूसरा मुख्य राज्य (Central 
Government) का परंतु यह्‌ भी लक्षण स्वीकृत नहीं किया 


जा सकता है; क्योंकि इसके अनुसार दारा तथा जर्किसज् के . 


राज्य भी राष्ट्संघटन के उदाहरण कहे जा सकते हैं । जो कुछ भी 
: हो राष्ट्संघटन से हमारा तात्पय ऐसे राष्ट्रों के परस्पर संयोग से 
' है जो. कि राज्यनियम द्वारा समान अधिकार रखते हों तथा 
अपनी अपनी शक्ति तथा आवृत्ति में सवथा असमान हों । परंतु 
इस लक्षण के अनुसार राष्ट्संघटन का होना तभी संभव है 
जब कि राष्टू स्वयं हा अपने हितों की तथा स्वार्था की एकता 
के कारण परस्पर मिळे हों | राष्ट्संघटन की राजसभा में राष्ट्रीय 
aval को अपने अपने राष्ट्रों की सम्मति को देना ही उचित 
प्रतीत होता है, जैसा कि जर्मनी में है भी | अमेरिका तथा 
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स्विदूजर्ळेड में ag बात नहीं है। राष्ट्रसभां के सभ्य प्रायः वहाँ 
अपनी ही सम्मति दिया करते हैं । & 
प्रजासत्तात्मक राज्य के सिद्धांतों के अधिक समीप 
तक यदि किसी देश की शासनपद्धति है तो वह स्विट्जरलैंड 
की हूँ । Rass को आज कल के युग में 
आदर्श राज्य । “आदशे राज्य” के नाम से लिखा जाता है । यह 
क्यों? यह इसी लिये कि स्विट्जळेंड जहाँ 
प्रतानिधि-सत्तात्मक राज्य की AST परे चल रहा है वहाँ 
'जन-सम्मति-विधि' से प्रजासत्तात्मक राज्य की शैली के ऊपर 
भी चलता हुआ कहा जा सकता है। uta में यद्यपि 
प्रजासत्तात्मक राज्य था परंतु बह उसको सफलता से न 
चला सका | स्विस्‌ जनता का स्वभाव, आचार व्यवहार 
इतना उच्च है कि उसको असफलता का कभी सामना ही न | 
करना पड़ा | इंगळेंड के सदृश ही स्विस्‌-शासनपद्धति का विकास 
भी आत्मिक नहीं है । चिर काल से स्विस्‌ जनता स्वतंत्रता 
का पान कर रही है । विचित्रता यह है कि जन-सम्मति-विधि 
की योग्यभूमि सारे संसार में एक स्विट्जलंड ने ही अपने 
आपको सिद्ध किया है और यही कारण हे कि स्विट्जरलैंड 
की शासनपद्धति पर लिखते हुए इस पुस्तक में जन-सम्मति- 
विधि पर बहुत से प्रष्ठ लिखे गए है जिन्हें पाठकों का अत्यंत 
ध्यान से पढ़ना चाहिए | < 


* See Alston—Modern Constitutions. Chap. 
u. m. me 
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आजकल प्राय: भारतीय जनता के बहुत से सभ्यों 
के मुख से यह सुनाई दिया करता हे कि आंग्ल शासन- 
पद्धति में से शायद्‌ छाडेसभा का सवेथा ही 
आंग्ल लाडसभा | समुच्छेद कर दिया जाय । क्या होगा यह तो 
कोई भी नहीं कह सकता है | परंतु इतना 
अवञ्यमेव कहा जा सकता है कि ऐसा करने से इंगढेंड को 
बड़ी भारी हानि पहुँचने की संभावना है । लाडेसभा का 
समुच्छेद न करना चाहिए। उसमें सुधार करना अत्यंत 
आवश्यक है | लेखक ने इस पुस्तक में इंगलेंड की 
लाडसभा पर भी aga से पृष्ठ दिए हे, यह केवळ इसी लिये 
कि जनता को यह सूचित किया जाय कि किस प्रकार 
इंगलेंड में लाडसभा तथा प्रतिनिधिसभा अपनी शाक्ति को 
खो बैठी हैं. तथा किस प्रकार वहाँ मंत्रिसभा की असीम 
शक्ति तथा प्रधानता बढ़ गई है, जो कि किसी जाति की 
उन्नति तथा स्वतंत्रता के लिये सर्वथा अभीष्ट नहीं कही 
जा सकती । 
इस पुस्तक में अंग्रेजी के शब्दों के स्थान पर सवैथा 
संस्कृत के शब्दों का ही प्रयोग किया गया है। पाठकों की 
स्पष्टता के लिये अंग्रेजी शब्दों की सूची अंत में 
शब्द निमोण। देदे देना आवश्यक प्रतीत होता है । जिन जिन 
अंग्रेजी शब्दों के स्थान पर संस्कृत के शब्दा का 
प्रयोग किया गया है उन संस्कृत शब्दों का प्रयोग करते समय 
ळेखक ने अंग्रेजी शब्दों के अनुवाद के स्थान ,पर भावको 
ही ले कर संस्कृत शब्दों का प्रयोग किया है | दृष्टांत के तौर पर 
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Initiative शब्द ही लीजिए। इसके स्थान पर “निर्देश” शब्द न 
प्रयुक्त कर के'नियामक जन-सम्मति? इस शब्द का प्रयोग किया 
है? यह क्यों ? यह इसीलिये कि इनीशियेटिव शब्द का 
प्रयोग “नियमानिर्माण में जनता की जो सम्मातियाँ ली 
जाती हें” उसीके लिये राजनैतिक भाषा में रूढ़ि है । अंग्रेजी 
रूढ़ि शब्दों के स्थान पर संस्कृत शब्दों के “भाव” को ही मुख्य 
रखना पड़ता है न कि शब्दार्थ को | 
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दूसरा परिच्छेद । 
फ्रांस । 

१८७० में फ्रांस और जर्मनी में परस्पर घोर युद्ध हुआ । 

इस युद्ध में फ्रांस बहुत ही बुरी तरह पराजित हुआ । 
नेपोलियन तृतीय अपनी संपूर्ण सेना 

फ्रांस में प्रतिनिधि-सचात्मक के साथ जमेनी के हाथ में केद हो 
राज्य fl गया। ज्यों ही यह. हृदयविदारक 
घटना फ्रांस में पहुँची वहां बड़ा 

भारी विक्षोभ उत्पन्न हुआ। संपूर्ण जनता ने उसी समय 
सोच लिया कि आगे से अब एक राजा देश में परिमित 
शक्तियुक्त राज्य नहीं रख सकता । देश का शासन प्रतिनि- 
धिसत्तात्मक राज्यप्रणाली द्वारा ही होना उचित है । फ्रांस 
में इस शासनपद्धति का अवलंबन विपत्काल में हुआ-- 
यही कारण है. कि बहुत से लिखित नियम वहाँ शासन- 
पद्धति में वतमान नहीं है। जब तक यह युद्ध चलता रहा 
तब तक तो साम्राज्य का शासन जातिसंरक्षण सभा ही 
करती रही, परंतु ज्यों ही युद्ध समाप्त हुआ, सारे राज्य के 
प्रतिनिधियों को बुला कर एक नई जातीय सभा का निर्माण 
हुआ जिसके हाथ में संपूर्ण साम्राज्य की बागडोर दे दी गई । 
यहाँ पर यह नहीं भूलना चाहिए कि ऊपर लिखे 
सभी काये शीघ्रता में किए गए हैं। इस दशा में यह 
कोई आश्रये की बात नहीं है, यदि जातीय सभा के 
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अधिकारों का ससुचित लेखा विद्यमान न हो। १८७१ में 
प्रसिद्ध aga फिलिप के मंत्री दीपस नामी महाशय इस र 
सभा के सब से पहले प्रधान चुने गए॥ कितने ay तक 
उनकी प्रधानता रहे यह निश्चित नहीं किया गया । Ava 
ने संपूण शासन का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लिया, साथ 
ही उसने यह्‌ प्रण भी किया कि वह समय समय पर 
अपने कार्यो की सूचना जातीय सभा के सम्मुख विचारार्थ 
उपस्थित करता रहेगा । दो वर्ष तक यह कार्य चळाता रहा 
पर जातीय सभा में परस्पर इतने विभिन्न दळ थे कि कुछ एक 
विरोधी सम्मतियों के कारण दीपसे ने काय छोड़ दिया। 
मारल मैक्माहन प्रधान चुने गए । यह व्यक्ति जा- 
तीय सभा का सभ्य न था, अतः इसका मंत्रिमंडल भी 
जातीय सभा के प्रत्येक कार्य का उत्तरदाता नहीं हुआ | इस 
समय तक फ्रांस का शासन चलता रहा परंतु उस शासन 
को एक विशेष प्रकार का रूप देने के लिये उस समय कोई 
विशेष नियम नहीं बनाए गए थे। सब से विचित्र बात यह 
थी कि जातीय सभा में राजा के पक्षपातियों की अधिकता थी 
z जो कि एकराज्यात्मक राज्य के ही पक्षपाती थे। वे स्वयं 
भी ऐसे दो दलों में विभक्त थे जिनका मिलना असंभव 
था। एक दल कास्ट डि चेंबोडे का पक्षपाती था, दूसरा 
काम्ट डि पेरिस का था | काम्ट डि Fats से उसके पक्षपा- 
feat ने कुछ शर्तों को स्वीकार करने की प्राथेना की, परंतु 
उसने न माना । परिणाम यह हुआ.कि ag फ्रांस का राजा 
न बन सका। साथ ही इस घटनां से राजपक्षपातियों को 
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ag पता लग गया कि इस अवसर पर फ्रांस में राजा का 
राज्य पुनः ले आना कठिन है । इसलिये वे लोग प्रतिनिधि- 
सत्तात्मक राज्य के पक्षपातियों से मिळ कर किसी एक शासन 
प्रणाली के निर्माण में प्रवृत्त हुए । फ्रांस की शासनप्रणाली 
प्राचीन तथा नवीन विचारों का मेल कही जा सकती है | 
नवीन विचारों के अनुसार फरासीसी शासनप्रणाली का नाम 
है तथा उसके मुख्य शासक का चुनाव होता है और प्राचीन 
विचारों के अनुसार सभा के प्रधान या मुख्य शासक का 
राज्यकार्य में जातीय सभा के सम्मुख अनुत्तरदातृत्व है। नवीन 
तथा - प्राचीन विचारों के अनुसार किसी एक प्रतिनिधि- 
सत्तात्मक शासनप्रणाळी का निर्माण कठिन है, जब कि 


` देश में ऐसे प्रतिनिधियों की संख्या अधिक हो जो इस | 


शासनप्रणाली के विरोधी हों और जो इसके निर्माण में 
इसलिये प्रवृत्त हों कि देश की दशा ऐसी नहीं है जिससे उनके 
वास्तविक विचार कार्य में परिणत हो सकते हैं, साथ ही जो उस 
समय की प्रतीक्षा में हों जब कि वे प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य 
प्रणाली को हटा कर UTAH राज्य को देश में ले आवे) इस 
दृशा में फ्रांस में प्रतिनिधिसत्तात्मक शासनप्रणाली के नियमों 


* का निर्माण न होना स्वाभाविक ही प्रतीत होता है | इससे यह भी 


स्पष्ट हो जाता है कि शासनपूणाली संबधी अभी तक तीन ही 
नियम क्यों पास हुए हें जो कि स्वयं ही संक्षिप्त हें । सारांश यह है 
कि १८७५ की २४ या २५ फरवरी तथा १६ जुळाक्के राजनि 

यमों द्वारा प्रधान, प्रतिनिधि द्वारा अतरंग सभा तथा मंत्रिसभा 
का निर्माण निश्चित हों गया तथा उनका आपस में कितना 
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संबंध है, एक दूसरे की शासन तथा नियमनिमोण में f 
A ~ 

शक्ति है, शासन में किस सभा का उत्तरदातृत्व जातीय सभा 

~ a A ~ nN . ~ 

के सम्मुख हे इत्यादि इत्यादि बातों कां निणय संक्षेप से कर 

दिया गया । समय समय पर १८७५ की नियम-धाराओं 
A Ae A A A A 

का परिवतन भी किया गया हे ओर ag परिवतेन तभी 

होता है जब कि प्रतिनिधि सभा तथा अंतरंग सभा एक जातीय 

सभा के रूप में परस्पर मिल कर बेठती है । 


- 
= 
| 


१८८१ की २१ जून को जातीय सभा में वार्सेल्स से 

फ्रांस की राजधानी हटा कर Ga में छाई गई | १८८४ 
की १४ अगस्त को अंतरंग सभा के सभ्यों के चुनाव की 
विधियों का संशोधन किया गया। साथही फ्रांस की 
'प्रतिनिधिसत्तात्मक राञ्यप्रणाली को सुरक्षित करनें के लिये 
ag नियम पास किया गया कि भविष्यत्‌ में फ्रांस की 
 झासनप्रणाली में कोई परिवतेन नहीं किया जायगा । यह 
भी इस लिये पास किया गया कि इस बात का फरासीसी 
साम्राज्य की जनता को भय था कि शासनप्रणाली में सुधार 
करते करते कहीं उसे ऐसा रूप ही न मिल जाय जिससे 
बहा (एक राजा का राज्य पुनः स्थापित हो जाय । परंतु यहाँ 
qt यह्‌ न भूलना चाहिए कि यद्यपि शासनप्रणाली के सुधार 
का अधिकार अंतरंग सभा तथा प्रतिनिधि सभा से प्रथक्‌ 
“प्रथक्‌ छीन लिया गया, परंतु वे ही जातीय सभा के रूप 
में बैठ कर शासनप्रणाली में जो चाहें सुधार कर सकती हें | 

' सारांश यह है कि जाति यदि शासनप्रणाली को भी बदलने 


i 
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पर उतारू हो जाय तो उसे रोकनेवाला कौन हो सकता है ? 
फिर यदि दोनों सभाएँ ही प्रथक प्रथक्‌ तौर पर नियमों में 
ऐसे परिवर्तेन कर देवें जिनका प्रभाव शासनप्रणाली पर पड़ता 
` होतो उन्हें इस कार्य से कौन रोक सकता है? फरासीसी न्याय- 
सभा का इस कार्य में हाथ नहीं है कि वह शासनप्रणाली 
संबंधी fant को उचित या अनुचिन ठहरावे तथा उन्हें देश 
में प्रचलित होने देवे वा न होने देवे। जो कुछ भी हो, यहाँ पर 
यह स्मरण रखना चाहिए कि देश की झासनप्रणाली की 
स्थिरता या अस्थिरता में जातीय आचार का बड़ा भाग होता 
है । दोनों ही फरासीसी राष्ट्सभाएँ फरासीसी जनता से बहुत 
भय करती हें, अतः वे राज्यप्रणाळी में कोई भी बड़ा परिवर्तन 
करने में अशक्त हें | फ्रांस की अंतरंग सभा में लोग 
संकुचित विचार के हैं, उन्हें अधिक परिवर्तन पसंद नहीं हे । 
अतः वे प्रतिनिधि सभा के साथ मिल कर जाति सभा के रूप 
में बेठना ही नहीं चाहत । इस प्रकार फ्रांस में मुख्य 
न्यायसभा का काये, अंतरंग सभा के सभ्यों का संकुचित: 
विचार तथा दोनों ही सभाओं को जनता का भय बना रहता 
हे । अत: वहाँ झासनप्रणाळी में कोई बड़ा परिवर्तन हो 
जाना सहज नहीं हे । . 


` 


फ्रांस की शासन प्रणाली के पंच अंग हैं-- 
(१) प्रतिनिधि सभा । (२) अंतरंग सभा | 
(३) जातीय सभा। (४) प्रधान | 

(५) मंत्रि-सभा | 


| 
| 
d 
| 
| 


\ + 
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अब हम आगे चल कर एक एक पर प्रथक JAR विचार 
प्रारंभ करेंगे | 


प्रतिनिधि-सभा.  फरासीसी प्रतिनिधि सभा के सभ्यों 
The Chamber of का चुनाव संपूर्ण फरासीसी साम्राज्य 
Deputies. से किया जाता है। २१. वर्ष की आयु 
से अधिक की आयु वाले Jae व्याक्ते को चुनने का अधि- 
कार है । परंतु चुने जाने के लिये २५ वषे की आयु का होना 
अत्यंत आवश्यक है। फ्रांस में जहाँ राञ्यापराधियों, दिवा- 
feat, नौ सेना तथा स्थळ सेना के कमे चारियों, फ्रांस के पूचीन , 
राजवंश के व्याक्तेयों, राज्य Sula Saas कुछ एक पदावि-- 
कारियों (मंत्री तथा उपमंत्री ) को छोड़ कर अन्य किसी भी 
राज्यकमेचारी का पूतिनिधि सभा का सभ्य चुना जाना 
प्रतिषिद्ध हे । यदि कोई राज्यकमचारी अपने आप को सभ्य 
gaat कर पूतिनिधि सभा में आवेगा तो वह पदच्युत कर 
दिया जायगा ।'पूतिनिधि सभा के सभ्यों का चुनाव पंच-- 
बर्षीय होता है । इनकी संख्या वतमान काल में ५७६ हे । 
इनमें से १० सभ्य उपनिविशों के तथा ६ सभ्य अल्जीयस के 
होते हैं । शेष सब के सब सभ्य फ्रांस के ही होते हैं । फ्रांस में 
पूतिनिधि सभा में कई बार बहुत ही अशांति हो जाती 
है । पूधान के लिये भी इस अशांति को दूर करना कोई सहज 
काम नहीं है । इस अशांति का कारण यह है कि जहाँ कई. 
एक सभ्य अपेक्षा से अधिक समय तक बोलते रहते हें वहाँ 
/ सभ्य लोग आपस में भी इतनी बातें करने लगते हैं जो 
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एक कोलाहल का रूप धारण कर लेती है। -यद्यपि प्रधान 
नियम-भंग करने के कारण सभ्य को दंड दे सकता है तथापि 
वह इस काये में इस साधन का प्रयोग प्राय: नहीं करता । 
यहाँ पर यह लिखना आवश्यक प्रतीत होता है कि शांति 
करने के लिये प्रधान जब सब साधनों को आजमा चुकता है 
तब वह टोपी अपने सिर पर रख कर वेठ जाता है । इस पर 
जब कोलाहल बंद न हो तो वह एक घंटे के लिये अधिवेशन 
बंद कर देता है । 


इस सभा के सभ्यों की संख्या ३०> है | इनमें से २२५ 
भिन्न भिन्न राजकीय विभागों तथा उपनिवेशों द्वारा ९ वर्ष के 
लिये चुने जाते हैं । इनकी एक तिहाई संख्या हर 

अंतरंग सभा। तीसरे साल चुनी जाती है । शेष ७५ सभ्य जीवन 
Senate. भर के लिये चुने जाते हैं । आदि में यह नियम था 
कि यदि कोई स्थायी सेवक मर जाय तो अंतरंग 

सभा के सभ्य स्वयं ही उस मृत पुरुष के स्थान पर किसी 
व्यक्ति को स्थायी सेवक के तोर पर चुन लेते थे । पर १८९४ 
की ९ दिसंबर को ae नियम बदल दिया गया तथा मृत 
स्थायी सेवक के स्थान पर नए स्थायी सेवक का चुनाव 
जाति के भिन्न भिन्न राजकीय विभागों के हाथ में दे दिया 
गया । अंतरंग सभा के सभ्यो का चुनाव राजकीय 
विभागों द्वारा होता है । फ्रांस में व्यक्तियों के. संख्यानुसार 
ऐसे संघ बनाए गए हैं जिनको कि इस चुनाव में बड़ा भारी 
भाग दिया गया है । वे स्वयं अपने अपने सभ्य प्रथक्‌ प्रथक्‌ 


/ 
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चुन कर भेजते हें। अंतरंग सभा के सभ्य के fea 
चाळीस वषे से अधिक का वृद्ध होना आवश्यक है। आय-व्यय 
का बजट प्रतिनिधि सभा में तैय्यार होता है पर अंतरंग 
सभा में उसका स्वीकृत होना आवश्यक है । अंतरंग सभा 
कर आदि बजट में कम कर सकती है पर बढ़ा भी सकती है 
या नहीं यह विषय अब तक विवादास्पद रहा है । 

अंतरंग सभा की स्वीकृति से प्रधान प्रतिनिधि सभा 
को वर्खास्त कर नए सिरे से चुनाव के fea प्रेरित कर 
सकता हें। यही अंतरंग सभा कई बार न्यायसभा का 
रूप धारण कर लेती है जब कि प्रधान मंत्रीविभाग की 
सम्मति लेवे तथा जाति की रक्षा के लिये किसी व्यक्ति पर 
अभियोग चलाने के लिये ऐसा करना उचित समझे । यहाँ 
पर यह अच्छी तरह स्मरण कर लेना चाहिए कि. अंतरंग 
सभा का मंत्रिसभा पर कोई विशेष अधिकार नहीं हे। 
अंतरंग सभा की सामर्थ्य में यह नहीं है कि वह मंत्रिसभा 
को अपनी सम्मति के न मानने पर च्युत कर सके | इसका 
परिणाम यह है कि देश की राजनीति की बागडोर मंत्रि- 
सभा के हस्तगत हो गई और अंतरंग सभा को उस राजनीति 
के अदलने बदलने का अधिकार नहीं है | 

फ्रांस की अंतरंग सभा की शक्ति इंगलेंड की लाडेसभा 
की शक्ति से कुछ ही अधिक समझनी चांहए | एक ana 
ऐसा भी था जब कि फरासीसी जनता इसको घृणा की दृष्टि से 
देखती थी । यह हम पहले लिख चुके हें कि अंतरंग सभा 
का निमोण जातीय सभा द्वारा हुआ था, जिसमें राजारंमक 
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राज्य के पक्षपातियों की संख्या अधिक थी। जो कुछ भी 
Sl | महाशय वालंगर के ऊपर अभियोग चलाने से इसका 
मान बहुत कुछ फरासीसी जनता में अब बढ़ गया है और 
-वह इसे अब प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य का पक्षपाती समझने भी 
-लग पड़ी है । इतना होने पर भी अब भी फ्रांस में ऐसे 
व्यक्तियों की कुछ कमी नहीं है जो इसके मूलोच्छेदन को 
:ही पसंद करते हें । अंतरंग सभा के भावी में कम अधिकार 
होंगे और इसकी कया अवस्था होगी यह अभी नहीं कहा 
जा सकता | कई एक की तो यह सम्मति है कि इसमें से जब 
“कुछ एक पुराने प्रसिद्ध प्रसिद्ध लोकमान्य व्यक्ति, जो कि अब 
-स्थायी सेवक हें, मर जॉयगे तब इसका प्रभाव बिलकुल ही 
उड़ जायगा । परंतु उनका यह कथन ठीक प्रतीत नहीं होता 
क्योंकि देश के योग्य व्यक्ति अब भी उसमें चुन कर आते 
जाते हें तथा इसके सभ्य हें । साथ ही अब यह प्रतिनिधि- 
सत्तात्मक राज्य की विरोधिनी सभा नहीं है इस समय 
इसका सवथा शक्तिहीन हो जाना कुछ संभव तो gata 
नहीं होता हे। सत्य तो यह है कि इसके भाग्य का अभी से 
-निणेय करना कुछ कठिन ही है । 
जब प्रतिनिधि सभा तथा अंतरंग सभा इकट्टी as तो 
` -उसको जातीय सभा के नाम से बुलाया जाता है । इसके 
अधिकार भी उन्‌ दोनों की अपेक्षा भिन्न 
जाताय सभा। हें । यह पहले ही लिखा जा चुका है 
ee ee कि यह एकमात्र जातीय सभा के ही हाथ 
म है कि वह शासनप्रणाछी में जो परिवर्तन 
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चाहे करे। जाति के प्रबंध के लिये ७ वषे के लियि प्रधान 
को भी यही चुनती है । यहाँ पर यह भी न भूलना चाहिए 
कि फ्रांस में पहला प्रधान दूसरी बार पुनः चुना जा 
सकता है, पर प्राचीन राजवंश के किसी भी व्यक्ति को यह 
पद्‌ नही दिया जा सकता । यह नियम भी इस लिये रखा 
हुआ है कि कहीं कोई राजवंश कां व्यक्ति प्रधान के पद 
को ग्रहण करके तथा इस पद का दुरुपयोग कर के एक राजा 

का राज्य Gla का पुनः यत्न न कर सके | 
फरासीसी साम्राज्य में प्रधान के भिन्न भिन्न अनेक कतेव्य 
हैं । साम्राज्य में प्रधान मुख्य शासक और साम्राज्य 
में नियमों का परिचालक समझा जाता 
प्रधान। है । साथ ही साम्राज्य का निरीक्षक, 
President. तथा भिन्न भिन्न पदों पर योग्य व्यक्तियों 
का नियतकता भी यही होता है । अंतरंग 
सभा की अनुमति ळे कर ae प्रतिनिधि सभा को च्युत भी 
कर सकता है और उसे फिर नए सिरे से चुनवा भी सकता 
Z| प्रधान मैकूमाहन ने एक बार इस कार्य में यत्न किया था 
परंतु असफल हुआ | मैकूमाहन के अनंतर किसी भी फ्रेंच 
अधान ने यह कार्य नही किया और न इस कार्य के लिये 
यत्न ही किया । प्रधान, व्यापार तथा शांति संबधी साधे 
ओर युद्ध की घोषणा नहीं कर सकता है जब तक कि वह 
दोनों सभाओं की स्वीकृति न ले लेवे । अमेरिका के पूधान 
की तरह फ्रांस का पूधान भी बहुत पूकार के नियमों से 
जकड़ा हुआ है । अपनी इच्छाओं के पूर्ण करने में दोनों ही 
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Tala ada नहा al पुत्येक पुकार का आज्ञा का साम्राज्य म 


~ 


पृचालित करने के लिये फ्रांस के पृधान को भिन्न भिन्न विभागों 
~ 


के किसी न किसी मंत्री के हस्ताक्षर आज्ञापत्र पर कराने 
~ wy 


पड़ते हें । इस पुकार इंगलेंड के राजा की तरह वह साम्राज्य 
| के किसी भी बुरे भळे कार्य का एकमात्र उत्तरदाता नहीं 
| है। पूतिनिधि सभा के सम्मुख राजकीय नियमों तथा कार्यों 
का उत्तरदाता मंत्रिविभाग ही है । मंत्रिसभा«की पृत्येक 
बैठक में पूधान नहीं जाता है । कभी कोई आवश्यक पृइन 
मंत्रिसभा के सम्मुख हो तो पूधान उस सभा में जा कर पूधान 
का पद्‌ ग्रहण कर लेता है । इस पुकार शासनपूणाळी तथा 
नीति के AGA और बदलने में फ्रेंच पूधान का बहुत बड़ा 
हाथ नहीं हैँ । यद्यपि मंत्रियों का चुनाव एकमात्र पूधान के 
ही हाथ में है परंतु yar qa: RARA सभा के विजयी- 
दळ के किसी एक मुख्य व्यक्ति को ही यह काये सौंप देता 
है । वह जिन जिन व्यक्तियों को निर्देश करता है 
वे ही मंत्री के तौर पर चुन लिए जाते हैं । मंत्रिविभाग के 
चुनाव में पूधान को क्या क्या कष्ट उठाना पड़ता हे वह हम 
f आग चळ कर लिखेंगे, यहाँ पर इतना लिखना ही 
| => पयाप्त होगा कि पूयः gaa को कठिनता इसी बात में पड़ . 
A जाती है कि मंत्रिविभाग के चुनाव से महान्‌ कार्य को वह 
किस व्याक्त के हाथ में देवे । फ्रांस के पूधान की शान ही 
शान है | अधिकार तो उसके बहुत ही परिमित हें । सर 
हैनरी मेन ने फ्रांस के पूधान के विषय में बहुत ही ठीक 
कहा है कि--“ फ्रांस के प्राचीन राजा तो देश पर 
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जहाँ शासन करते थे वहाँ देश पर राज्य भी वे ही करते थे। 
इंगलेंड के राजा अंग्रेजी साम्राज्य पर राज्य तो करते हैं 
परंतु साम्राज्य का शासन उनके हाथ में नहीं हे। वह तो 
अंग्रेजी पूजा के ही हाथ में है। अमेरिका का पूधान तो 
अमेरिका पर शासन करता हुआ कहा जा सकता है परंतु 
साथ ही राज्य करता हुआ भी कहा जा सकता है। सारे संसार 
में केवळ फ्रांस का ही प्रधान ऐसा है जिसको न शासन 

करता हुआ ओर न राज्य करता हुआ कह सकते हें ।? 
फ्रांस की शासनपद्धति में मंत्रिसभा ही बहुत कुछ 
शक्तिशालिनी कही जा सकती है । मंत्रिसभा ही साम्राज्य 
के शासन संबंधी भिन्न भिन्न विभागों का 


मंत्रि-सभा | पूबंध करती है तथा दोनों जातीय सभाओं 


Ministery. J x ~ ` ~o 
के सामने अपनी नीति को तथा अपने कार्यों 


N = A A 


को इसे उचित भी ठहराना पड़ता है । 


कई देशों में मंत्रियों को नियत ही इस लिये किया जाता 
है कि व शासन का तो विशेष तोर पर कार्य न करें परंतु 
प्रतिनिधि सभा या लोक सभा में विरोधी दल के आक्षेपों का 
उत्तर दिया करें। यद्यपि फ्रांस में इस प्रकार के कार्य से. - 
मंत्रियों को रोकनेबाछा कोई नियम नहीं है, तथापि वहाँ 
इस प्रकार की अवस्था विद्यमान नहीं हे। फ्रांस में मंत्री 
अपने अपने विभाग के मुख्य शासक का काम करते हैं | 
विभागों तथा मंत्रियों की संख्या राजनियम द्वारा निद्चिचत 
नहीं हैं । यद्दी कारण है कि at मंत्रियों की संख्या समय 
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समय पर काये के अनुसार बदलती रहती है । आज कळ 
. ~ x ~ A ‘eA Van 
फ्रांस में ११ विभाग हें तथा उनके ११ ही मंत्री ह जो कि 


yy 
इस प्रकार हे-- 


Department of 


{%)The Interior 
and Religion, 
(२) Justice. 
(2) Finance. 
(४) War. 
(५) Navy. 
(६) Education 
and the 


९७) Public- 
Works 


(८) Commerce 


an d Industry: 


(&) Colonies. 
(१०) Posts and 


Telagraphs. 


(११) Agricul- 
ture. 


१८७५ की २५ फरवरी के 


Fine-Arts, 


११. कृषि विभाग 


विभाग 


१. अतरीय तथा १. 
धर्म विभाग 


२. न्याय विभाग २, 


३. आयव्यय विभाग ३. 
४. युद्ध विभाग ४. 


Ay A 
५. नौसेना विभाग ५, 


६..शिक्षा तथा कला- ६. 
alae विभाग 


७. राष्ट्रीय काये ७. 
विभाग 

८. व्यापार व्यव- ८. 
साय विभाग 

९, उपनिवेश विभाग ९. 


१०. पोस्ट तथा तार १०. 


विभाग 
११ 


~!’ 


नियम के 


मंत्री | 

अतरीय तथा 
ध्म सचिव 
न्याय सचिव 
आयव्यय सचिव 
युद्ध सचिव 
नौसेना सचिव 
शिक्षा तथा कला- 
कौशल सचिव 


राष्ट्रीय कार्य 
सचिव 

व्यापार व्यव- 
साय सचिव 
उपनिवेश सचिव 
पोस्ट तथा तार 
सचिव 


.कृषि सचिव 


अनुसार संपूण 


मंत्रिसभा... राजनीति के लिये दोनों जातीय ,सभाओं की 
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उत्तरदायिनी है, साथ ही प्रत्येक मंत्री एथक्‌ पथक्‌ अपने अपने 
काया के लिये भी उत्तरदायी है। यह नियम इस लिये पास 
किया गया था कि इंगठेंड की तरह फ्रांस में भी बहुत कुछ लोक- 
सभा की रीति प्रचलित हो जाय । जिस प्रकार इंगलैंड में मंत्रि- 
सभा लोक सभा के आगे, उसी पूकार आजकल फ्रांस की 
मंत्रिसभा पूतिनिधि सभा के आगे उत्तरदायिनी है । पू[तानिधि 
सभा किसी भी आवश्यक पूइन पर किसी मंत्री के पूति विरुद्ध 
सम्मति दे दे तो उसे त्यागपत्र दे देना पड़ता है। साथ ही 
यहाँ पर यह न भूछना चाहिए कि फ्रांस में मंत्रिसभा के 
सभ्यों को यह अधिकार है कि चाहे वे जातीय दोनों 
,सभाओं के सभ्य हों वा न हों, पर वे वहाँ जा सकते हैं और 
बोळ सकते हैं | 

फ्रांस में मांत्रेविभाग के हाथ में बहुत शक्ति दे दी गई है, 
ag वहाँ. की अवस्था जानने से ही स्पष्ट हो सकता है । 
फ्रांस की पूजा में पुनः आक्रांति न हो जाय इस बात 
का भय राज्य को बना रहता है | इस लिये वहाँ इस बात 
aaa किया गया है कि किसी पूकार से राज्याधिकारी ही 
पूजा के नेता का रूप धारण कर ळें और यह तब तक 
हो ही नहीं सकता था जब तक कि राज्य में कई एक व्यक्तियों 
के हाथ में पर्याप्त शक्ति न दे दी जाती । यही कारण है कि 
मंत्रियों के हाथ में पयोप्त शक्ति है । एक कारण यह भी कहा 
जा सकता है कि पूजा के कार्यों में राज्य को हस्तक्षेप न करना 
चाहिए । gangs, Qa स्मिथ आदि अंग्रेज संपात्ति- 
शास्त्रज्ञा क॑ सिद्धांत के विरुद्ध पायः समस्त देश कार्य करने 
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लगे हैं, इस दशा में फ्रांस संसार से कैसे अलग रह्‌ 
सकता था | 


फ्रांस में राज्य की शक्ति बहुत बढ़ी हुई कही जा सकती 
है। वहां पूजा के पूत्येक कार्य का निरीक्षक राज्य है । 
व्यापारियों तथा व्यवसायियों को अपने कार्य के लिये . 
राज्य से पूमाणपत्र लेना पड़ता है पर उन पर अधिकारी > 
लोग शासन बहुत ही स्वतंत्रता से करते हें। अब कुछ समय 
से वहाँ पेस तथा सभाओं को स्वतंत्रता मिली है । परंतु 
उनका भी अभी तक राज्य-नियमों से पूरी तरह छुटकारा 
नहीं हुआ है । बेंक की कंपनियों को छोड़ कर अन्य किसी- 
को भी राज्याज्ञा के बिना २० मनुष्यों से अधिक मनुष्यों की 
सभा बनाने का अधिकार नहीं है। जो कुछ भी ati इन 
सब घटनाओं से यह स्पष्ट है कि फ्रांस में मंत्रिविभाग की 
कितनी शक्ति है और वह हे भी क्यों ? अब हम फ्रांस के 
शासन में भाग लेनेवाले भिन्न भिन्न दलों तथा पार्टियों का 
इतिहास लिखेंगे | 


फ्रांस में प्रतिनिधि-सत्तात्मक राज्य का अवलंबन विप- 
त्काल में हुआ हे यह हम पूवे ही लिख चुके हैं । यही कारण 
है कि फ्रांस में अंग्रेजी लोकसभा की रीति 

श्ञासनप्रणाळी के भिन्न सफलता से न चळ सकी। जर्मनी के साथ 
भिन्न दल। जब कि युद्ध में फ्रांस हार गया तथा उसका 

. राजा तृतीय नेपोलियन जमेनी के हाथ में कैद 

हो गया, उसी समय प्रतिनिधि-सत्तामक राज्य का विचार 
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फरासीसी जनता के सम्मुख पुनः जागृत हो उठा। विपदूअस्त 
साम्राज्य के प्रबंध के लिये जो जातीय सभा बनाई गई थी 
उसमें राजात्मक राज्य चाहनेवालों की संख्या अधिक थी 
( इन्हें हम आगे से राजद के नाम से ही कहेंगे) परंतु 
देश की अवस्था इस समय इस प्रकार की थी कि राजात्मक 
राज्य का लाना असंभव था । अतः राजदळवाले इस वात के 
लिय वाधितं थे कि वे फ्रांस के शासन के लिये प्रातिनिधि- 
सत्तात्मक राज्यध्रणाळी का अवलंबन करते। जातीय सभा 
में फांस के लिये प्रतिनिधि राज्य को ही सदा चाहनेवालों की 
संख्या भी पर्याप्त थी ।' परंतु वे राजदळवालों से संख्या 
में कम थे और वे स्वतः तीन दलों में विभक्त थे ( इन्हें. 

गे से “प्रतिनिधि राजदल' का नाम दिया गया हे ) | 
स्वतंत्र विचार की सीमा निश्चित नहीं की जा सकती हे। 
जिसको हम स्वतंत्र विचार या उदार विचार का कह 
सकते हें संभव हे कि औरों की सम्मति में वह भी 
संकुचित विचार का atl इस अवस्था में शासन-प्रणाली 
के भिन्न भिन्न दलों के सिद्धांतों का दे देना अतीव- कठिन 
है, क्योंकि एक तो सिद्धांतों में प्रति दिन परिवतन होते 
रहते हें और दूसरे भिन्न भिन्न दलवालों के सिद्धांतों का दे 
देना भी अतीव कठिन ही है। जो कुछ भी यहाँ किया जा 
सकता है वह केवल यही है कि यहाँ पर अत्यंत उदार 
विचारवालों से लेकर अत्यंत संकुचित विचारवाला की क्रमश 
Mat बना देवे जिससे अगली सारी बातें समझने में 
सुगमता हो । 
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[ १ सीमांत san- समष्टिवादी ... -सीमांत वार्देय 
Socialists Socialists Entreme Left 

२ अतिडदार...- अवसरवादी...-अति वामीय. 
Opportu- Opportunists ............... 


निर 9 nists 
जा) यामाय). ३ डदार....., - रोडेकल्स......< वामीयं 
राज्य Left Radicals Radicals Left > 
षक्षपाती ४ मध्यमउदार-प्रतिनिधिराज्यवादी,-मध्य वामीय 
Republi- Republicans Left- 
cans of of Centre 
Government Government 
L 
[ ५ मध्यम | 
aeo संकुचित | मध्यम दक्षिणीय 
राज्यपक्ष- | ६ संकुचित | राजा राउ्यवादी ...-दक्षिणाय 
| Right 
पाती दक्षिणीय | 
4 9 आते 4 { 
Monar- < Right SEN क्षणी i 
chists & i संकुचित. | ID Ek अति दाक्षणीय i 
Bonapa- ८ सीमांत | 
rtists ! | के य 
हि | संकुचित... | ... ... ... सीमांत दक्षिणीय > 
è L L Extreme Right x 


& युरोपीय राजनैतिक दशा से अपरिचित जनें के लिये यह 
नितांत आवश्यक प्रतीत होता है [कि दक्षिणीय तथा वामीय 

» (Right and left ). शब्दों की विस्तृत व्याख्या कर दी जाय | 
इंगलैंड में प्रतिनिधि संभा भवन के आंदर “प्रवक्ता! (Speaker) 
के दक्षिण हाथ की ओर मंत्रिसभा बेठा करती हे। .उसके qa- 
बाती उसके पीछे तथा उसके पाइवं में बैठा करते हैं। बिरोघी दळ प्रवक्ता 
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„ अभी हम लिख चुके हैं कि प्रतिनिधि राज्यद्ल (बामीय) 
वालों में भी परस्पर विभिन्न तीन दळ थे जिनका निर्देश 
हम यहाँ पर वार्माय, अतिवामीय और मध्यवामीय के तौर 


पर कर देना ही उचित समझते हैं। आरंभ में दक्षि- 


के वाम हाथ की ओर बेठा करता है। परंतु युरोपीय महाद्वीप में इससे 
कुछ भिन्न ही प्रबंध है । वहाँ तो नास्यशाल की तरह संपूर्ण कार्यक्रम 
है | मंत्रिमंडल जहाँ प्रधान के सम्मुख बैठता है वहा संकुचित विचार के 
S उसके TAT हाथ की ओर तथा उदार विचार के ळोग वाम हाथ 
की ओर बैठते हैं । पारेणाम इसका यह हो गया है कि संकुंचित विचार- 
वालों का नाम जह दक्षिणीय (right) पड़ गया है वहाँ उदार विचार- 
वाले लोगों का नाम वामीय (left) पड़ गया है। उदार तथा संकुचित 
विचार शब्द सापेक्षिक है। जो आज संकुचित विचारवाला कहा 
जाता है कल वही उदार विचार का कहा जा सकता है | दिन पर 
दिन जिस प्रकार जनता में विचार संबंधी विकास होता हे उसी 
प्रकार उसमें उदार विचारवाले व्यक्तियों की संख्या बढ़ने 
लगती है | प्रतिनीध सभाभवन में विचार-विभिन्नता के अनुसार 
ही सभ्यों की स्थान-विभिन्नतं। की हुई है । प्रधान के बार्ये हाथ के 
समीप ही जहाँ साधारण उदार विचारवाले सभ्यों का स्थान हे 
ağ अति उदार यिचारवाले सभ्यो का स्थान अत्यंत वाई ओर 
रख। हुआ इ । ओर इसी प्रकार विचारों की उदारता के दर्ज के 
अनुसार सभ्य लोग आगि पीछे बेठते हैं । इस कार्यक्रम के कारण 
उनके नाम भी प्रधान की दूरी के अनुसार ही पढ़ गए हैं जो [के 
ऊपर दिखाए गए हैं|... a 
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णियों की संख्या अधिक थी तथा वे स्वयं भी संगठित थे, 
पर समय के बीतने के साथ साथ इनकी शक्ति, संख्या 
ओर संगठन तीनों ही लुप्त होते जॉयगे और इनके स्थानीय 
दक्षिणियो में इन तीनों की क्रमश: वृद्धि होती जायगी | यह 
हम छिख चुके हैं कि फ्रांस का प्रथम प्रधान दीपसे चुना 
गया था। यद्यपि दीपसे दक्षिणीय था तथापि इसका विचार 
यह्‌ था कि-“इस समय के लिये फ्रांस में प्रतिनिधि राज्य 
ˆ ही उपयुक्त था ।? १८७३ में अतिवामीय दळ प्रबळ हुआ । 
उस समय fad wa व्यक्ति का प्रधान पद्‌ पर स्थित रहना 
अनुचित ही था । इसके त्यागपत्र दे देने के पश्चात्‌ मेकूमाहन 
को प्रधान पद्‌ दिया गया । इसने अपनी मंत्रिसभा मध्य 
वामियों में से चुन कर बनाई परंतु अति वामियों की प्रबलता 
ने इसका भी शीघ्रता से ही अधःपात कर दिया। १८७६ 
तक इसी प्रकार दलों के कारण राज्य में अस्थिरता रही । 
बड़ी कठिनता से १८७६ में अंतरंग सभा ओर प्रतिनिधि 
सभा का प्रथम चुनाव हुआ । चुनाव में अंतरंग सभा में 


दक्षिणियों की ही अधिकता थी पर प्रतिनिधि सभा में: 


वासियों का आधिक्य था । ज्यों ज्यों समय शुजरता गया 
त्यों त्यों प्रतिनिधि सभा में उदार विचारवालों की संख्या 
- बढ्ने लगी । आदि में जहाँ उदार तथा मध्यम उदार दळ 
ही थे वहाँ कुछ समय के बाद ही अति उदार विचारवालों 
का भी प्रवेश हुआ । इन्होंने अन्यां से पार्थक्य दिखाने के 
लिये अपने को अवसरवादी के नाम से पुकारना प्रारंभ 


किया तथा उदार और मध्यम TAS ने अपने को प्रतिः. 


| 
i 
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निधि राज्यवादी कहना प्रारंभ कर दिया। अवसरवादियों 
की प्रधानता राज्य में दिन पर दिन अस्थिरता लाने लगी 
और साथ ही फरासीसियों के अंतरीय और वैय्यक्तिक मामलों 

में राज्य का हाथ बढ़ गया । राज्य की पाठशाछाओं और 
काळेजों से धर्मशिक्षा हटा दी गई । स्थान स्थान पर 

साम्राज्य में उदार विचारवाले राज्याधिकारी नियत किए 

गए । इन सब परिवतंनों तथा अस्थिरताओं का प्रभाव भयं- 

कर हुआ । जनता उदार विचारों से संकुचित विचारों में 
परिवत्तित हो गई पर usa दिन पर दिने उदार विचारों 

की ओर झुक गया । जनता तथा राज्य के विचारों के विरोध 

से जनरल वालंगर ने लाभ उठाने का यत्न किया । यह 

बिचार में दक्षिणीय था और राजा के राज्य को ही पुनः देश में 

ळे आना चाहता था | पहले पहल इसने भिन्न भिन्न 

मंत्रिपद ग्रहण किए | इस प्रकार करते करते १८८९ .में इसने 

प्रधान पद्‌ के लिये यत्न किया । परंतु राज्य के संपूर्ण यत्न 

से यह चुनाव मेंन आ सका । वाळंगर के अधःपात से 

दक्षिणीय दळ शक्ति में बहुत ही कम हो गया और साथ ही 

राजकार्यं भी दूसरे ही ढंग पर चलने लगा | 

यह्‌ पहले दिखाया जा चुका है कि किस पूकार अवसर- 

वादियों ने देश के अंतरीय मामलों तथा चचे पर 

आक्रमण किया । फांस में धर्म तथा राज्य का बहुत ही 

अधिक घनिष्ठ संबंध हे | बड़े बड़े gait को राज्य 

_ नियत करता है और वेतन भी राज्य ही देता हे । केथो- 

~छिक धर्म में सिद्धांत ही ऐसे हैँ जिनसे उस धम को 
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माननेवाले प्रूतानिधि राजवादी हो ही नहीं सकते । अव- 
सरवादियों का इनके पूति विरोध भी इसी लिये था । १८९० 
में एक विचित्र घटना हुई । पादरी Salad ने अपने 
आपको प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्यवादी डउद्घोषित किया | 
यह बड़ा ही प्रभावशाली व्यक्ति था | कुछ ही समय में बहुत 
से केथोलिक इसके साथी हो गए। इन सब लोगां 
ने अपने आपको रालीजु के नाम से पुकारना शुरू किया | 
सन्‌ १८९२ में जो चुनाव हुआ उसमें भिन्न भिन्न दलों के 
सभ्यों की संख्या इस प्रकार थी-- 


qu सभ्य 
सीमांतवादीय Socialists समष्टिवादी ४९ 
अतिवामीय Redicals रेडिकल्स १२२ 
वामीय Republicans of प्रतिनिधि राज्य- 
a Government | वादी ३११ 
मध्यम anfa Rallies UAT ३५ 
दाक्षिणीय Right दक्षिणीय ac 


१८९२ के अनंतर अब तक फ्रांस की प्रतिनिधि सभा 


. के सभ्यों में यही यत्न होता रहा है!कि वे लोग आपस के छोटे 


ENN ® oe ~ ४ गिनते . 
मोटे सिद्धांत संबंधी भेदा को न गिनते हुए “उदार तथा संकु- 
(>> यी. ~ “NM A ` w ` ‘NY + 
चित? इन दो दलों में विभक्त हो जॉय जिससे इंगलंड की 
. ~ तिनि थि b: ड 5 ~ 
तरह फ्रांस में भी प्रतिनिधि राज्य स्थिरता तथा शांति से 
` ~~ f: ` ~ 
चल सके | देखे उनका उद्देश्य कब पूरा होता है | 


—— ooo 


॥ हा 


; ee ड 
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तीसरा परिच्छेद । 
जमेनी | 

प्रशियन राजाओं के पूवज ब्रांदनवग के इलेक्टसे को 
सत्रहवीं सदी में बाल्टिक समुद्र पर प्रशिया का प्रांत तथा 
राइन नदी पर छीठ्ज का प्रांत शासन करने 
जर्मन राष्ट्संघवन । के लिये मिला । उन दिनों जर्मनी पर 
सेकड़ों छोटे छोटे मांडलिक राजाओं का 
, शासन था । इन राजाओं का जमेन-सम्राद्‌ से नाममात्र का 
संबंध था और वह भी इस लिये कि जमेन-सम्राट्‌ ही 

पवित्र रोमन साम्राज्य का शिरोमणि गिना जाता था । 
अन्य सब जर्मन राष्ट्रों में केवळ एकमात्र प्रशिया ऐसा ही 
था जो कि दिन पर दिन आकार तथा शक्ति में व्रद्धि कर रहा 
था। इसका कारण यह था कि १४९३ म प्राशया म 
एक नियम पास किया गया जिसके अनुसार gored 
के पुत्रों में प्रशिया के प्रांत का बांटा जाना निषिद्धं किया 
गया तथा एक ही पुत्र को संपूर्ण प्रांत का अधिपति बनाना 
उचित ठहराया गया । इस नियम के पास किए जाने 
में तथा प्राशिया के विस्तृत प्रांत के विभक्त न होने से 
होहंजालने के परिवार के शासकों की बुद्धिमत्ता ही कही जा ; 
सकती है | तीस वर्षीय युद्ध की समाप्ति पर महान्‌ . इलेक्टर 
ने बहुत से प्रांत प्राप्त कर लिए जिससे प्रशिया आकार में 
बहुत ही अधिक बढ़ गया । अगली ही शताब्दी में फ्रेडरिक 
A ग्रेट ने कुछ प्रांत प्रशिया में और जोड़े जिससे 


+, 
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उसकी जनसंख्या पूर्वा पेक्षा द्विगुण हो गई | कुछ समय के 
अनंतर युरोप की रंगभूमि पर नेपोलियन बोनापार्ट का उद्य 
हुआ । इसने प्रशिया की वृद्धि एक दम रोक दी तथा 
उसके आधे प्रांत छीन लिए | इन प्रांतों को छीन कर 
नेपोलियन ने जहा प्रशिया की शक्ति को बहुत ही कम कर 
दिया वहा इन प्रांतों के साथ कुछ छोटे छोटे अन्य प्रांतों 
को जोड़ कर एक नया संघटन बनाया जिसका नाम “ राइन 
का संघटन” Teall इस संघटन के बनाने में नेपोलियन 
का उद्देश्य फ्रांस की शक्ति को बढ़ाना था परंतु इस कार्य 
में बह सफल न हो सका । नेपोलियन के अधःपतन के दिनों 
में उसका बनाया हुआ 'राइन का संघटन? उसी के विरुद्ध 
हुआ । इस महापुरुष से जमनी ने “संघटन? की rare ली 
थी। जिस समय इसका अधःपतन हुआ उसी समय 
छोट छोटे सारे जर्मन राष्ट्र वायना की संधि के अनुसार 
अपने आपको एक दूसरे से संघटित करने का यत्न करने ळगे। 
इतिहास में यह संघटन 'जर्मन अंतजोतीय संघटन? के नाम 
से प्रसिद्ध हे। इस संघटन का मुख्य प्रयोजन जर्मन 
राष्ट्रों का वाह्य तथा अंतरीय विक्षोभों से अपने आपको 
BUNA करना था | संघटन की कारवाई प्रातिनिधि 
सभा द्वारा होती थी । प्रतिनिधि सभा के सभ्य इस बात 
पर वाधित थे कि वे अपने अपने राष्ट्रों की ही सम्मति 
विवादास्पद विषयों पर दें, न कि अपनी। प्रातिनिधि सभा की . 
प्रधानी जहाँ आस्ट्रिया के पास थी वहाँ उपप्रधानी प्रशिया के 
हाथ में थी | A ARE 
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नेपोलियन की लड़ाइयों के बाद ही जर्मनी में जातीयता 
का उद्य हुआ। जातीयता का यह भाव जनता में इतना अधिक 
था जितना कि किसी एक व्यक्ति में होता है। ये लोग 
“उदार दळ? के नाम से उस समय बुलाए जाते थे। उदार 
दळवालों की संख्या बहुत ही कम थी । अतः वे लोग जर्मन 
राजनीति में कोई विशेष अंतर न डाळ सके । १८४८ तथा 
१८४९ में देश की अवस्था बदल गई तथा उदार दलवाले 
प्रबल हो गए। ये लोंग “ जर्मन-जातीय-संघटन ' करने 
का उद्योग करने लगे | १८४८ की मई में फ्रेंकफोट नामक 
स्थान पर प्रथम जर्मन जातीय प्रतिनिधि सभा बैठी, 
परंतु यह सभा निष्फळ-मप्रयत्न हुईं, क्योंकि इसके किसी 
भी सभ्य ने जर्मन साम्राज्य की कोई 'उपयुक्त झासनपद्धति? 
का अभी तक निर्माण न किया था | १८४९ में “ शासन- 
पद्धति? का निर्माण मोटे तौर पर किया गया परंतु इस 
एक वषे के अंतर में जमनी में ऐसे ऐसे परिवर्तन हो गए थे 
जिनसे इस 'शासनपद्धति’ के अनुसार कार्य का होना 
कठिन था । आस्ट्या ने १८४८ की अपनी कमजोरी दूर कर 
एक वर्ष के अंतर में शक्ति प्राप्त कर ली थी । अंतर्जातीय 
संघटन की पुधानता छोड़ने पर ARAT भळा कब तैयार हो 
सकता था । इस दशा में किसी एक जातीय सभा का निमाण 
कितना कठिन हे यह किसी से छिपा नहीं है । जर्मनी की 
आक्रांति समाप्त हो चुकी थी । आस्टया के शक्ति प्राप्त कर 
लेने से पूरिया को अंतजीतीय संघटन में उसकी पूधानता. 
पुनः माननी पड़ी । परंतु यह अवस्था देर तक न रही। 
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$ | इटली की घटनाओं ने जर्मनी को दस वषे के लिये आक्रांति 
| करने पर पुनः सन्नद्ध कर दिया । इसी समय दैवी घटना से. 


| जमनी में एक महाननीतिज्ञ, बिस्माक नामक व्यक्ते 
उत्पन्न हुआ जिसने जमनी को संसार में एक इाक्तिशालिनी 
जाति के स्थान पर पहुँचा दिया और संपूर्ण युरोप की 
a arate भी बद्ल दी । 

| i पहले तो विस्माके अंतरजातीय संघटन की gR- 
| निधि सभा में पूशिया की ओर से पूतिनिधि बन कर पहुँचा | 
इसने वहाँ पहुंचते ही यह देख लिया कि जब तक आस्टिया 


| N जमन-राजनीति से प्रथक्‌ न किया जायगा तब तक 
ib i जमेन राष्ट्सघटन का होना असंभव है इस बात को देख 
ab ॥| कर बिस्मार्क ने आस्टिया से युद्ध करना जर्मन-राष्ट्-संघटन 


की पूर्णता तथा स्थिरता के लिये अत्यंत आवश्यक समझा | 
यही एक बात थी जो के उदार दळवालों को न सूझी थी । 
१८६४ में बिस्मार्क ने डेनमार्क से इळीस्विग तथा हाल्स्टेन 
नामक प्रांत छीनने के लिये ऑस्ट्रिया को प्रशिया के साथ | 
मिलने में उत्तेजित किया ! जब दोनों पांत जीते गए तब उन- | 
“के बटाव के समय sites से बिस्मार्क जान वूझ कर एक 
दम झगड़ पड़ा । यद्यपि ' जर्मन अंतजीतीय संघटन? के 
अधिकतम सभ्य आरिट्या के ही पक्ष में थे परंतु बिस्मार्क | 
को इससे क्या ? । बिस्मार्क ने बिना किसी पुकार की परर | 
बाह किए १८६६ में आस्ट्रिया को तथा उसके साथी अन्य कई | 
एक छोटे छोटे जर्मन राष्ट्रों को बहुत बुरी तरह पराजित 
किया | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


९. ४७५) 


rare की इच्छा तो जमेन राष्ट्रसंघटन में एक ane- 
या को छोड़ कर अन्य सब जर्मनराष्ट्रों को सम्मिलित करने की 
थी, परंतु नेपोलियन तृतीय के हस्तक्षेप के कारण वह ऐसा न 
कर सका । जर्मन राष्ट्रसंघटन की सीमा मेन नदी के तटवर्ती 
देशों तक ही बिस्मार्क को रखनी पड़ी । जो जो जर्मन राष्ट्र 
aRar के साथ मिल कर पूशिया के विरुद्ध छड़े थे उन Tat 
की स्वतंत्रता नष्ट कर बिस्मार्क ने उन्हें पूरिया में ही मिला दिया। 
विस्माक के इस काये से पूरिया की शक्ति पूवापक्षा और भी 
अधिक बढ़ गई । इस Yat हेनोबर, ऐळक्टोरळहेंस, नासु, 
फ्रेंकफोट और स्लीस्विग हाहस्टन आदि राष्टू पूरिया में ही 
गिने जाने ळग जो कि आस्ट्रया के युद्ध से पूर्व प्रथक्‌ 
स्वतंत्र राष्ट थे मेन नदी के उत्तर्णय जमेन राष्ट्रों को मिळा कर 
बिस्मार्क ने उनका नाम उत्तरीय जमन राष्ट्संघटन' रखा । इस 
संघटन का पूधान पूरिया का राजा बनाया गया तथा संघटन 
के पूबंध के लिये दो सभाएँ निर्माण की गई जिनमें से 
एक का नाम बंदेखात तथा द्वितीय का नाम रीशटैग रखा 
गया । बंदेखात को हम जहाँ जमन राष्ट्रसभा के नाम से 
आगे चल कर लिखेंगे वहाँ रीशटैग को हम जमन प्रतिनिधि 
. सभा के नाम से लिखेंगे। पूतिनिधि सभा में सभ्य 
- जमन जनता की ओर से आगे नियत किए गए । राष्ट्रसभा 
में भिन्न भिन्न राष्ट्रों के ही प्रतिनिधि आने निश्चित हुए | 
ANAT को जर्मन-राजनीति से सत्रेथा ही पथक्‌ कर दिया गया 
पर मेन नदी के दक्षिण के चार पांत-बवेरिया, ainan 
बदन, हेस, जभनराष्ट्संघटन में और शामिल कर दिए गए। . 
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इन प्रांतों के प्रतिनिधियों का राष्ट्सभा तथा प्रातिनिधि सभा में 
जाना बिस्माके ने स्वीकृतं किया । यहाँ पर यह fea देना 
आवश्यक प्रतीत होता है कि इन चारों प्रांतों को बड़े परिश्रम 
से बिस्मार्क जर्मन-राष्टु संघटन में कुछ कुछ मिला सका। 
१८७० में जमनी का फ्रांस से युद्ध हुआ जिससे जमेनी में 
जातीय जोश प्रबळ हो उठा । इसका परिणाम यह हुआ 
कि दक्षिणीय चारों पांत भी Gears के अविश्रांत परिश्रम से 
जमन-राष्ट्र-संघटन में पूरी तौर से शामिल हो गए। इस 
पुकार जब सब राष्ट्र परस्पर मिल गए तब जरमन-राष्टू 
संघटन का नाम जमेन-साम्राज्य रख दिया गया तथा इस 
संघटन के पुधान पूशिया के राजा को Bae की उपाधि 
दी गई | 
यह पहले ही दिखाया जा चुका है कि किस पुकार 
“जमेन-राष्ट्रसंघटन' का निमीता एकमात्र बिस्मार्क हे | 
इस संघटन के निमाण में बिस्मार्क का उद्देश्य 
जर्मन राष्ट्संधटन जसन-साम्राज्य को एक सैनिक राष्टू के रूप 
के गुण । में परिवर्तित करना था । यही कारण है कि 
इस संघटन के निमोण में जहाँ बिस्माक ने 
कई एक बातों की ढीळ ढाल की है वहाँ स्थल सेना, 
सामुद्रेक सेना, तथा कर के मामलों में उसने बड़ी ही बुद्धिमत्ता 
से नियम बनाए हैं । जर्मन साम्राज्य को पायः जमेन-राष्टर 
संघटन का नाम दिया जाता है परंतु यह कहाँ तक उचित 
है यह्‌ विचारणीय है । जहाँ पर हम राष्ट-संघटन का नाम 
दिया करते हें वह्या उसका भाव यह हुआ करता है. कि 
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मुख्य राष्ट्र तथा पांतिक राष्ट्रों की शाक्त तथा नियमों में 
प्रजा के अनुसार पारस्परिक भेद हें। साथ ही हमारा यह 
भी भाव होता है कि जो काये मुख्य राष्टू के अधिकार की 
सीमा में है वह कार्य वह अपने ही अधिकारियों द्वारा 
करावे तथा उसका प्रबंध भी वह स्वयं ही करे । 
दृष्टांत के तौर पर “अमेरिका के राष्ट्सघटन? को लिया जाय । 
अमेरिकन जातीय-सभा ( Congress ) तट-कर लगाती है। 
अमेरिका का 'तट-कर विभाग” इस कर को एकत्रित करता 
है । इस विभाग के अधिकारियों द्वारा यदि राज्यनियम के 
विरुद्ध कोई अनुचित कारवाई हों जाय तो उसका निर्णय 
प्रांतिक राष्ट्रीय न्यायालय ही करते हैं । परंतु जर्मनी में 
इसके सवथा ही विपरीत है । जमेनी में मध्य राज्य 
( Central Government ) की शक्ति बहुत ही अधिक 
विस्तृत है । अमेरिकन जातीय सभा के हाथ में जो कुछ 
भी नियामक शक्ति है वह सब तो ,जमनी के मध्य राज्य के 
पास विद्यमान ही है, “परंतु उससे भी अधिक कुछ 
'शक्तियाँ जमेन मध्य राज्य के हाथ में हे जिनका उल्लेख 
करना नितांत आवश्यक प्रतीत होता है। तट-कर तथा अन्य 
कर लगाने के अतिरिक्त वाधित व्यापार, स्थळ सना, नौसेना, 
तथा अन्य बहुत से घरेलू प्रबंध भी जमेनी में मध्य राज्य की 
शक्ति की सीमा से बाहर नहीं हें । जमेनी में पोस्ट आफिस, 
रेल, तार नदी, नहर, नागरिकत्व का. अधिकार, यात्रा, 
स्थानर्पारवतेन, व्यापार करना, तोल माप के नियम, 
मुद्रानिमाण, Ae चलाना, बेंक, Yeas, सुद्रणाधिकार,, 
i ¥ ~ 
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प्रेस, सभा, दीवानी-फोजदारी के नियम आदि संपूण बांत जमेन 
जातीय सभा या जमेन मध्य राज्य के ही हाथ में हैं। इन 
सब बातों में जमेन मध्य राज्य ही नियम बनाता हैन कि 
प्रांतिक राज्य | 

परंतु यहाँ पर यह न भूलना चाहिए कि जहाँ जमनी में 
मध्य राज्य की नियामक शक्ति बहुत ही अधिक है वहाँ उसकी 
शासक शक्ति बहुत ही न्यून है । - जिन जिन प्रबंध के विषयों 
में मध्य राज्य को शासन का भी अधिकार है उन पर भी 
मध्य राज्य के अधिकारियों पर प्रांतिक राज्य अपना निरीक्षक 
नियत कर सकते हें । परंतु यहाँ पर एक प्रश्‍न स्वाभाविक 
तौर पर उत्पन्न होता है कि यदि किसी प्रांतिक राज्य के 
नियम को मध्य राज्य a स्वीकार करे उस दशा में क्या 
होता है ?' 
. / इसका उत्तर यही हे कि प्रांतिक राज्य तथा मध्य राज्य का. 
झगड़ा THA राष्ट्रसभा में उपास्थित किया जाता है । जो 
ag निणय करे उसी को दोनों को मानना पड़ता हे और 
यदि कोई प्रांतिक usa इस निणय पर चलने को उद्यत 
न ह्रो तो उस दशा में जमन राष्ट्सभा उस पर युद्ध उद्घोषित 
करके AI उसे उस निणेय पर चळवा सकती हे । परंतु 
इस सीमा तक आज तक किसी भी प्रांतिक राज्य की अवस्था . 
नहीं पहुँची हे,। यह क्यों ! इसका कारण यह हे कि राष्ट्र: 
सभा पूरिया के विरुद्ध तो ag उद्धोषित करने में सर्वथा 
असमर्थ ही है । इसके दो कारणं हें । एक तो यह हे कि 
पूशिया का राजा ही राष्ट्र्सभा का प्रधान ÈI अपने 
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प्रधान के ही विरुद्ध राष्ट्सभा का युद्ध उद्धोषित कर देना 
यदि असंभव नहीं है तो संभव भी सहज से ही नहीं कहा 
जा सकता है । और यदि संभव कहद भी दें तब भी' एक दूसरा 
कारण और हे जिससे यह घटना नहीं उत्पन्न हो सकती | 
केवळ प्रशिया की ही इतनी शक्ति है कि राष्ट्सभा के संपूर्ण 
use fie कर भी उसे पराजित कर सकने में सर्वथा ही 
असमर्थ हैं | इस दशा में यह तो स्पष्ट हो गया È राष्ट्र्सभा 
पूशिया के विशुद्ध युद्ध उद्धोषित नहीं कर सकती । अब रहे 
अन्य प्रांतिक राज्य i वे इतने छोटे तथा शक्ति Ñ 
इतने न्यून हैं कि वे राष्ट्रसभा की आज्ञा के विरुद्ध चलने 
का साहस नहीं कर सकते हैं | यदि उनमें से कोई प्रांतिक 
राज्य ऐसा करने का साहस भी करे तो उसे पुशिया तथा अन्य 
संपूर्ण राष्ट्रों की सम्मिलित सेना से युद्ध करना पड़ेगा जो कि 
उसकी शक्ति से बाहर है । 
जिस स्थान पर हम 'राष्ट्‌-संघटन” शब्द प्रयुक्त करते हैं. ब्रह 
पर हमारा एक भाव यह भी होता है कि उस संघटन में सम्मिलित 
प्रत्येक राष्टू की शक्ति तथा अधिकार समान होने 
राष्ट्संघटन | चाहिएँ | परंतु जमन राष्ट्संघटन में सवेत्र अस- 
मानता ही असमानता विद्यमान हे । प्रशिया की 
जनसंख्या जहाँ संपूण 'जमेन राष्ट्सघटन' की जनसंख्या 
है है वहाँ अन्य सब २४ जमन राष्ट्रों की जनसंख्या हे ही 
है। इस दशा में प्रशिया तथा अन्य राष्ट्रों का संघटन 
शेर तथा सियार का संघटन कहा जा सकता है ।. 
यहाँ पर यह स्पष्ट स्पष्ट लिख देना अत्युक्ति, क्ररना 
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न द्दोगा. कि. वास्तव में प्रशिया ही संपूर्ण जमेन संघटन 
का: शासक है, जिसमें सलाह के लिये उसने अन्य 
राष्ट्रों को भी सम्मिलित कर लिया है । प्रशिया को एक 
सब से बड़ा लाभतो यही है कि उसका राजा ही जमन 
सम्राट्‌ है दूसरा लाभ यह भी हे कि उसके ही सबस अधिक 
सभ्य राष्ट्सभा म॑ हें। जमेन प्रतिनिधि सभा का कोई भी 
पास किया हुआ. पूस्ताव राष्ट्रसभा में एक मात्र चौदह 
विरोधी सम्मातियों से ही रद्द किया जा सकता है । प्रशिया 
के राष्ट्सभा में १७ सभ्य हैं । इस प्रकार प्रतिनिधि सभा 
के किसी भी प्रस्ताव.को पास करने या न करने में उसका 
अकेले ही कितना हाथ है यह किसी से छिपा नहीं है । इन 
सब अधिकारों के अतिरिक्त we सेना, नोसेना, कर आदि 
संबधी नियमों के पास करवाने वा न करवाने में उसे विशेष 
अधिकार प्राप्त हें कुछ अधिकार उसने और प्राप्त कर लिए 
हैं जिनका उल्लेख हम आगे ae कर स्वयं ही करेंगे । संपूर्ण 
जर्मन सेनाओं का एकमात्र सेनापति प्रशिया का ही राजा 
है । उसकी आज्ञा पर चळना जर्मन सेनाओं का कतेव्य है | 
बड़े बड़े सेनापातियों का नियत करना भी प्राशिया ही के राजा 
के द्दाथ में हैं । 

जमेनी में राष्ट्‌ अपने अधिकारों को बेंच तथा खरीद भी 
सकते दें | वेल्डक के छोटे से राष्ट्‌ पर ऋण था । वहाँ के 
मांडलिक राजा, ने उस प्रांत के शासन का अधिकार प्रशिया के, 
हाथ में बेच दिया तथा स्वयं रुपया ळे कर वह इटली में चळा 
गया | तभी से प्रशिया के शासन में वेल्डक का प्रांत भी है । 
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ये तो हुए प्रशिया के अधिकार । अब हम अन्य छोटे छोटे 
राष्ट्रों के अधिकारों का भी निरीक्षण करेंगे । 

हेंबर्ग तथा ब्रिमेन के प्रांतों को यह अधिकार मिला हुआ था 
कि उनके बंदरगाह स्वतंत्र रहेंगे ओर उन परं जमेन साम्राज्य 
के तट-कर संबंधी राज्यनियम न लगेंगे। कुछ समय हुआ 
कि इन दोनों प्रांतों ने अपना यह अधिकार भी छोड़ दिया है । 
कुछ अधिकार दक्षिणी जमन राष्ट्रों को प्राप्त हैं जो कि set 
ने जमन राष्ट्संघटन में सम्मिलित होने के बदले में. प्राप्त 
किए थे। इसी प्रकार बवोरिया, aan के निज के पोस्ट आफिस 
तथा तारघर हैँ | कुछ साधारण राजकीय नियमों को 
छोड़ कर इन पर अन्य किसी प्रकार का नियम नहीं लग 
सकता है । शांति के समय में बवेरिया ही अपनी सेनाओं को 
सेनापति नियत करता हे तथा उसका प्रबंध करता है। सम्राट 
तो उस समय में केवळ एकमात्र निरीक्षक का ही काम 
FWE | बवेरिया रेल की सड़कों के मामले में भी स्वतंत्र 
है | बवोरिया, सेक्सनी, aad के प्रतिनिधियों को विदेशी 
मामलात, सेना तथा दुग संबंधी विषयों में जमेन राष्ट्सभा 
में उपास्थित होना आवश्यक है । उपरोक्त अधिकारों को 
इन सब राष्ट्रों की अपनी सम्मति के बिना झासनपद्धति 
संबंधी कोई भी राञ्यानियम कम नहीं कर सकता है। प्रशिया 
क तथा प्रांतिक राष्ट्रों के अपने अपने अधिकारों पर जो कुछ 
‘aa लिखना था हम लिख चुके । अब हम जमन प्रतिनिधि 
सभा तथा राष्ट सभा पर कुछ लिखेंगे | 

प्रतिनिधि ` सभा के प्रतिनिधियों का चुनाव. गुप्त रीति 
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से साम्राज्य की जनता द्वारा होता है। जनता ही प्रतिनिधि 
सभा में अपने प्रतिनिधि भेजती है । चुनने 


प्रतिनिधि सभा। का अधिकार २५ वष की आयु से अधिक आयु 7 


वाळे को ही है। .परंतु यदि कोई व्यक्ति पञ्चीस 
at की आयुका हो कर भी वह राज्यकर्मचारी है, दारिद्र 
या इस कार्य के अयोग्य है तो उसे प्रतिनिधि चुनने का अधि- 
कार नहीं है | शासनपद्धति के निर्माणकाछ में एक लाख जन- 
संख्या के प्रति केवळ एक ही प्रतिनिधि भेजने का नियम an 
उस समय इस नियम के अनुसार जिन जिन स्थानों तथा 
नगरों को जितने सभ्य भेजने का अधिकार मिला, वही अब तक 
चला आता है, यद्यपि कई स्थानों तथा. नगरों की जनसंख्या 
बेहद बढ़ चुकी है | ata की जनसंख्या अब लगभग 


पंद्रह लाख के है। इस जनसंख्या के अनुसार Toa के पंद्रह ' 


सभ्य प्रतिनिधि सभा में होने चाहिएं थे, परंतु अभी तक 
, केवळ छ ही हैं । यह क्यों? यह इसीलिये कि usa को 
इस बात का पूर्ण तौर पर निश्चय है कि alsa की ओर से 
प्रायः समाष्टिवादी या अति उदारविचार के व्यक्ति ही प्रति- 
निधि सभा में प्रातानाधि बन कर पहुँचगे '। यदि बार्लिन को 
पंद्रह सभ्य भेजने का अंधिकार दे दिया जाय तब तो 
इन समष्टिवादियां तथा अति उदाराविचारवालो की संख्या 
प्रतिनिधि; सभा में विशेष तौर पर बढ़ जायगी | यह्‌ राज्य 
को कब अभीष्ट हो सकता है ? विचित्रता तो यह है कि 
` प्रायः सब ही. बड़े बड़े नगर इसी प्रकार के सभ्य भेजते हें । 
यही कारण है कि राज्य नें सभ्य भेजने का पुनार्बिभाग 
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( जन-संख्या के अनुसार ) चिरकाळ से नहीं किया है । प्रति- 
निधि सभा में ३९७ सभ्याँ की स्थिति है । इन सभ्यों की 
भिन्न भिन्न संख्या भिन्न भिन्न प्रांतों से इस प्रकार आती है- 


प्रांत i सभ्य 
प्राशिया SH; Bee ह 2 २३५ 
बवेरिया फ) है: m 5 ४८ 
सेक्सनी i oA RA és २३ 
वटे बगे ae af TA me १७ 
ASAT लोरेन ... १5४ RS a १५ 
वेदन ... se En se ate १४ 
ea... ay e cm a ५, 
मैकुनबगे-स्वेरिन .. . AM oi Be & 
सक्स-वेमर ... ड H as 3 
त्रजविनक ; १३ 
आल्डन्बगे ... Ke oe 3 
eat fe 3 

सेक्स मीनिजन ... > 
सैक्स कोवर्ग गाथ . e A R 
अन्हाल्ट 600 oc OQO २ 
एक एक सभ्य भेजनेवाळे बारह प्रांत १२ 
३९७ 


प्रतिनिधि सभा के aval को वेतन देना बिस्मार्क को 
अभीष्ट न था । यह भी इसलिये कि प्रतिनिधि सभा 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(AR ) 


में सभ्य होना भी कहीं जनता के लिये एक पेशा न बन 
ज्ञाय और .जीविका का एक साधन. न समझा जाय । जो 
कुछ भी हो । इस विधि को एकमात्र. लाभकर कहना कठिन 
हे। भिन्नभिन्न मद्दाविद्यालयों के प्रोफेसर, जिनकी तनखाहें 
इतनी नहीं होती हैं कि वे बर्लिन जैसे नगर मे निर्वाह कर 
सकें, प्रतिनिधि सभा में पहुँच कर जमन राजनीति में भाग 
ऊने में असमर्थ हें i 
जमेनी में उदार दल के व्यक्ति चिर काल से यह प्रयत्न 
कर रहे हें कि प्रतिनिधि सभा के सभ्यों को राज्य की ओर 
से तनखाहें मिला करें। १८८५ में समष्टिवादियों ने अपने 
सभ्यों को अपनी ओर से रुपया पहुँचाने का यत्न किया 
परतु बिस्माके इस कार्य पर अधिक जला सुना था तथा उसने | 
इस कार्ये को नियम विरुद्ध भी ठहराया था। बिस्मार्क ने यह 
सब कुछ इसीलिये किया कि दरिद्र लोग प्रातीनिधि सभा को 
करही अपनी आजीविका का स्थान ही न बना लेवें। जर्मन प्रति- 
निधि सभा को नियम संबंधी प्रायः सभी अधिकार प्राप्त हें । 
इसके सभ्य भी अपने प्रधान को आप ही चुनते हें । _ प्रति- 
निधि सभा के कार्यक्रम को समुचित रीति पर चलाने के 
लिये जिन जिन नियमों की विशेष आवश्यकता होती है उन्हें 
वे स्वयं ही बना लेते हैं । प्रतिनिधियों का चुनाव समुचित 
रीति पर हुआ है वा नहीं, इस बात का निरीक्षण भी प्रति- 
निधि सभा के सभ्य ही करते हें । 
प्रतिनिधि सभा के ळिखिंत-अधिकार तो बहुत ही आधिक 
हें। कोई भी नियम राज्यनियम:नहीं. हो सकता है जब 
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तक कि उसमें प्रतिनिधि सभा कि सद्दमति न.हो । साम्राज्य 
का भावी आयव्यय, जातीय ऋण, तथा नियमों के साथ 
संबंध रखनेवाली संधियों का प्रतिनिधि सभा द्वारा पास 
किया जाना आवश्यक है । यह सब होते हुए भी प्रतिनिधि 
सभा की शक्ति इतनी अधिक नहीं है, जितनी की काग़ज़ पर 
लिखी हुई प्रतीत ate आयव्यव तो वषे में प्रायः 
एक बार ही पेश होता है । कर संबंधी नियमों को बदलना 
प्रतिनिधि सभा के एकमात्र हाथ में नहीं है । इसमें जमन 
राष्टूमभा की स्वीकृति का होना आवश्यक है । जर्मन प्राति- 
निधि सभा का आज कल केवल मुख्य काये यही है कि 
राष्ट्सभा तथा महामंत्री ( aiast) द्वारा पेश किए हुए 
प्रस्तावों का विचार करे तथा उन्हें स्वीकार करे अथवा उन 
प्रस्तावों को जिन स्थानों पर उसे सुधारना अभीष्ट हो सुधार दे। 
सारांश यह्‌ है कि प्रतिनिधि सभा नियम या शासन में जमन 
राजनीति को एकमात्र चलाने या बदलने में समर्थ नहीं 
है । प्रतिनिधि सभा के महत्व को अंत्यत कम कर देनेवाळी 
ब्रात एक यह भी है “कि जर्मन राष्ट्सभा जब चाहे 
तब aya की सम्मति ले कर प्रतिनिधि सभा को बखांस्त 
कर सकती है तथा साम्राज्य को पुनः नए सिरे से प्रति- 
निधियों के चुनने के लिये बाधित कर सकती है! १८७८, 
१८८७, और १८९३ में महामंत्री के पूस्तावों को पास करन में 
पूतिनिधि सभा ने ढील ढाल की थी । पारिणाम यह हुआ कि 
महामंत्री ने सम्राट्‌ की सम्मति से. उसे बर्खास्त कर दिया 
तथा नए सभ्यों द्वारा अपने पूस्तावों को स्वीकार करा fear 
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इस. प्रकार राष्ट्‌ सभा द्वारा प्रतिनिधि सभा का बर्खास्त किया 
जाना जमेन प्रतिनिधि सभा की शक्ति को न्यून कर देता है 
और उसका मान कुछ भी नही रह जाता है | 

शासनपद्धति के नियमों के अनुसार प्रतिनिधि सभा के 
सभ्य राजकीय प्रबंध पर प्रश्न कर सकते हैं, परंतु विचित्रता 
यह है कि वे प्रश्न किससे करें ? कौन संपूर्ण प्रबंध का एक मात्र 
जिम्मेवार है ? राष्ट्सभा के सभ्य तथा महामंत्री प्रतिनिधि 
सभा में जाते हैं परंतु वे भी प्रांतीय राष्ट्रों के प्रतिनिधि 'के 
रूप में ही न कि राजकीय अधिकारी के रूप में । प्रायः 
प्रतिनिधि सभा में राजकीय प्रबंध. आदि पर किए हुए 
आक्षेपा का उत्तर महामंत्री ही दे देता है। यदि उसकी इच्छा 
स्वयं उत्तर देने की न हो तो वह अपने प्रतिनिधियों द्वारा 
उन AA का समाधान करवा देता है । पचास avat 
की यदि सम्मति हो जाय, तब तो किसी एक प्रश्न पर वाद 
विवाद देरे तक किया जा सकता है, परंतु यहाँ पर यह न 
भूलना चाहिए कि जो कुछ भी वाद विवाद में निणय होता हे 
उस पर कार्य करना मंत्रियों तथा महामंत्री के लिये आवश्यक 
नहीं है । इस दशा में प्रतिनिधि सभा जमेन साम्राज्य की 
नीति की प्रकाशक या प्रेरक नहीं कही जा सकती । प्रति- 
निधि सभा विरुद्ध क्यों न हो जाय, महामंत्री अपना पद 
छोड़,नहीं देता है, न वह यह अनुभव ही करता है कि 
जर्मन प्रतिनिधि सभा की सम्मति पर चलना उसका कोई 
कतेव्य ही है। प्रतिनिधि सभा पर जो कुछ लिखना था 
लिखा जा चुका है अब हम जर्मेन राष्ट्सभा क। कुछ निरी- 
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क्षण करेंगे । राष्ट्सभा ही जर्मनी में प्रबंध तथा नियमों 
न्याय तथा जमन राजनीति की पूकाशक है । राष्ट्सभा में 
पूतेनिधि जनता की ओर से नहीं आते हें अपितु भिन्न 
भिन्न छोटी छोटी श्यासतों की ओर से आते हैं। जमन शासन- 
पद्धति में राष्ट्सभा ऐसी मुख्य है कि बिना इसके ज्ञान के 
जमन शासनपद्धतिं को समझना बिलकुल असंभव हो जाता है | 
जमन राष्ट्सभा में भिन्न भिन्न जर्मन राष्ट्रों के राजाओं 

की ओर से तथा स्वतंत्र नगरों की अंतरंगसभा की ओर से 
प्रतिनिधि आते हैं । १८७१ में अलासेस लोरेन के 

राष्ट्सभा। प्रांत फ्रांस से ळे लिए गए थे | इन्हें पहले 
राष्ट्सभा में प्रतिनिधि भेजने का अधिकार प्राप्त न था 

यद्यपि प्रतिनिधि सभा में इनक प्रतिनिधि जाते भी थ। यह 
अत्यंत आश्चयं की बात है कि १८७९ में इस राष्टू को भी राष्ट्- 
सभा मं अपने प्रतिनिधि भेजने का अधिकार मिल गया । इस 
राष्ट के प्रतिनिधि जहां राष्ट्सभा में वाद विवाद में पूरी तौर पर 
[ग ले. सकते हैं वहाँ उन्हें अपनी सम्मति देने का अधिकार 
अभी तक प्राप्त नहीं हे। राष्ट्सभा में भिन्न भिन्न राष्ट्रों के कुछ 
मिला कर ५८ प्रतिनिधि आते हैं जिसका ब्योरा इस प्रकार है -- 


राष्ट्र 877. प्रतिनोषि 
प्रशिया ..,. fh अप sth a १७ 
बवेरिया ... कव oe hg: rat ६ 
सैक्सनी ... = भक भी 5 g 
बटेनवगे ... ame sate AA ४ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


In SL eee आनच ओबामा 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


{ 86 )e- 
हेस ३ 
वेदन ३ 
SAAR २ 
agaa Ata है R 
तीन स्वतंत्र नगरों के एक एक प्रतिनिधि % 
चौदह छोटी छोटी रियासतों या राष्ट्रों के 
एक एक Talay... we Ps १४ 
f uc 


A, 


यह हम पहले ही लिख चुके हैं कि पूरिया ने वेल्डक 

के छोटे से राष्ट को खरीद लिया था । इस व्यापार से उसे 
चैलडक की एक सम्मति देने का अधिकार प्राप्त हो गया है | 
१८८४-८५ HATH में कंबरलेंड के राजा को राजगद्दी न 
दे कर पूशिया ने अपना ही प्रतिनिधि वहां प्रबंध करने के 
लिये भेजना प्रारंभ किया। इससे त्रंजविक की दो सम्मतियाँ 
भी पुशिया को ही प्राप्त हो गई हैं । इस पूकार आज कल 
grar की राष्ट्रसभा में, वैल्डक तथा त्रेंजविक की सम्मतियों 
के OA हो जाने से १७ के स्थान पर उसकी बीस सम्मतियों हें । 
यहाँ पर यह लिख देना आवश्‍यक qa होता है कि 
राष्ट्सभा में जा कर राष्ट्रीय पूतिनिधियों को अपने अपने राष्ट्रों 
“की ही सम्मातियां को. देना पड़ता है चाहे व स्वयं उस सम्मति 
के विरुद्ध ही.क्यों न et) वे वहां जा कर अपनी सम्मति को नहीं 
दरे सकते हें । यह अभी दिखाया जा चुका है किं ५८ सम्म- 
पतियों में अकेळे पूशिया के पास बीस सम्मतियां. हें. । इससे 


0 
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उसकी शक्ति कितनी अधिक हें यह किसी से छिपा नहीं 


है। यह सब होते हुए भी कई एक विषयों पर छोटे 
छोटे सब जमन राष्ट्रों ने आपस में मिल कर पूशिया की, 


सम्मतियों को बड़ी बुरी तरह से पराजित किया है । १८७७ 
में प्रशिया की सम्मतियों के विरुद्ध ava के बदले 
लिप्जिक में ही राजकीय न्यायालय का स्थापित होना राष्ट्र- 
सभा में अन्य छोटे छोटे जमेन राष्ट्रों की सम्मति से पास किया 
गया। १८७६ में ears का “राजकीय रेलों? संबंधी प्रस्ताव 
प्रशिया के विरुद्ध अन्य राष्ट्रों की बहुसम्माति से गिर गया । 
१८७० में 'राजकीय रेलों? संबधी द्वितीय प्रस्ताव भी बवेरिया 
सेक्सनी, वर्टवर्ग की सम्मिलित सम्मतियों से न पास हो सका। 
सारांश ag कि यद्यपि प्रशिया की शक्ति राष्ट्सभा में उसकी 
बीस सम्मतियों के कारण अपरिमित कही'जा सकती है तथापि 
वह एसी नहीं है जिससे प्रशिया अन्य राष्ट्रों की कुछ भी 
परवाह न करते हुए स्वेच्छाचारी हो सके | 


qa में राष्ट्सभा के प्रतिनिधियों को राजदूतो की?” 


दृष्टि से देखा जाता हें । उन्हें राजदूतों के ही अधिकार भी 
प्राप्त हैं । यह पहले लिखा ही जा चुका है कि राष्ट्सभा 
के सभ्य इस बात में बाधित तथा परतंत्र हैं कि वे राष्ट्सभा 
में जा कर अपने अपन राष्ट्रों की दी हुई सम्मतियों को प्रगट 
करें, न कि अपनी । प्रार्यः राष्ट्सभा केसंभ्य अपने अपने 
राष्ट्रों के उच्च अधिकारी ही होते हें । यदि कोई अपने राष्ट 


का मंत्री है तो दूसरा सभ्य अपने राष्टू की अंतरंग सभा कां' 


प्रधान हो सकता हे | बहुत दिनों स छोटे छोटे राष्ट्रों की 
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ओर से यह कार्य भी आरंभ हो गया है कि वे आपस में 
fae कर केवळ एक ही सभ्य राष्ट्सभा में भेजने के लिये 
चुन लेते हें तथा उसीको अपनी अपनी सम्मतियों को 


. ` ~ ~ ~ SN 
राष्ट्सभा में प्रगट करने का अधिकार दे देते हे । १८८० 


में महामंत्री बिस्मार्क ने राष्ट्रसभा में स्टेंप ऐक्ट पेश किया | 
उसमे बहुत से परिवतन किए गए तथा सब से विचित्र 
बात जो उस समय हुई बह यह थी कि इस विषय में uz- 

~ ~ २) wv ~ e ७ GS 
सभा के एक प्रतिनिधि ने अकेले ही तेरह सम्मतियां दे दी 


` क्‍योंकि बहुत से छोटे छोटे राष्ट्रों ने व्यय को घटाने के लिये 


आपस में मिल कर एक ही व्यक्ति को चुना तथा उसीको 
अपनी अपनी सम्मतियों के. देने का अधिकार दे कर राष्ट्सभा 
में भेज दिया था। बिस्मार्क ने जब यह विचित्र घटना देखी 


तो उसे बहुत ही कध आयाः। उसने इस प्रकार के कार्य को | 


रोकने का प्रयत्न किया । परिणाम इसका. यह हुआ कि 
राष्ट्सभा की वषे में दो बैठकें होना निश्चित हुआ। प्रथम बैठक 
में राष्ट्र संबंधी आवञ्यकीय प्रश्नों पर विचार होना नियत 
किया गया तथा द्वितीय बैठक में सामयिक प्रश्‍नों पर विचार 


TAS A A ~ I A 
होना ही निर्धारित किया गया । प्रथम बैठक में राष्ट्रसभा 


के सभी राष्ट्रों के प्रतिनिधियों का सम्मिलित होना आवश्यक 
ठहराया गया, साथ ही दूसरी बैठक में राष्टू की इच्छाओं पर 
प्रतिनिधियों का भेजना न भेजना छोड़ दिया गया | 

पूरिया की usam सें कितनी प्रधानता हे यह 


दिखाया जा चुका हे । यदि पूशिया को बीस सम्मतियों देने. 


का अधिकार .प्राप्त हे तो उसी का राजा जमेन सम्राट्‌ भी 
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होता है। जर्मन साम्राज्य की शासनपद्धति के अनुसार 
महामंत्री का नियत करना सम्राद के ही हाथ में है । सम्राद्‌ 
पूशिया में से ही पायः किसी न किसी व्याक्ति को महामंत्री 
का पद देता है। महामंत्री की कितनी शक्ति होती है यह 
हम आगे चल कर स्वयं ही लिखेंगे परंतु यहाँ पर यह न 
भूलना चाहिए कि महामंत्री ही राष्ट्सभा का प्रधान होता 
हे ओर यदि वह अपने स्थान पर किसी दूसरे को राष्ट्रसभा 
का Gara नियत कर देना चाहे तो वह ऐसा कर सकता 
है । सब पुकार के प्राथनापत्रों का महामंत्री के हाथ में से 
गुजरना अत्यंत आवश्यक है । वही उन प्राथनापत्रों में से 
आवश्यक पत्रों को छाँट कर सम्राट के पास स्वीकृति के 
लिये भेज देता हे । जमेन शासनपद्धति के अनुसार भिन्न 
भिन्न विभागों के अधिकारियों का राष्ट्रसभा का सभ्य 
होना आवश्यक है । इस प्रकार आज कल , कुल मिला कर 
आठ विभाग हैं जिनके पूबंधकर्ता राष्ट्रसभा के सभ्य ही हें | 
चे विभाग निम्नलिखित हें - 

(१) दुर्ग तथा सेना विभाग 

(२) सामुद्रिक विभाग 

(३) तटकर तथा करं-विभाग 

(४) व्यापार व्यवसाय विभाग 

(५) रेल, डाक, तार विभाग 

(६) न्याय विभाग 

(७) आर्थिक विभाग 


(८) विदेशी विभाग 
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इन विभागों की उपसमितियों में प्रशिया के अतिरिक्त 
अन्य चार राष्ट्रों के प्रतिनिधियों का उपस्थित होना भी 
आवश्यक है । दुर्ग तथा सेना विभाग की उपसमिति में तो 
बवेरिया के प्रतिनिधि का उपस्थित होना शासनपद्धति के 
अनुसार निश्चित है, शेष सभ्यों को सम्राद्‌ स्वयं नियत 
कर देता. है । अन्य विभागों की उपसमितियों के सभ्यो 
को राष्ट्सभा स्वयं ही नियत करती है । इसी प्रकार 
विदेशी विभाग की उपसमिति में बवेरिया, Sead, वर्टबगे 
के सभ्यों तथा राष्ट्सभा द्वारा नियत किए हुए अन्य दो 
सभ्यों का शामिल होना ज़रूरी है। शासनपद्धति के अनु- 
सार बवेरिया का प्रतिनिधि ही इस उपसमिति का प्रधान 
होता है । 

अमेरिकन अंतरंग सभा के सदृश AHA राष्ट्सभा के 
भी नियामक, शासक तथा न्याय संबंधी तीन काये हें । कोई 
नियम राज्यनियम नहीं हो सकता है जब तक कि राष्ट: 
सभा की स्वीकृति aati इसमें संदेह नहीं है कि युद्ध 
के उद्घोषित करने में जर्मन सम्राट्‌ का बड़ा भारी हाथ है 
परंतु साथ ही यहाँ पर यह भी न भूलना चाहिए कि किसी 
भी राष्ट्‌ पर सम्राट आक्रमण नहीं कर सकता है जब तक 
कि वह राष्ट्सभा की स्वीकृति न ले ले । राष्ट्सभा, सम्राट्‌ 
की अनुमति से प्रतिनिधि सभा को बखोस्त कर नए सिरे 
से पुनः चुनाव के लिये प्रेरित कर सकती है यह पहले 
लिखा जा चुका है । अमेरिकन अंतरंग सभा के सदृश 
जर्मन राष्ट्सभा के ही हाथ में राज्याधिकारियों को नियत 
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करना तथा विदेशी संधि आदि का करना है । परंतु 
यहाँ पर इतना अवश्य स्मरण रखना चाहिए कि संधि 
आदि के मामले में राष्ट्रसभा को प्रतिनिधि सभा की ag- 
मति अवश्यमेव लेनी पड़ती है । 

राष्ट्सभा ही साम्राज्य के मुख्य न्यायाधीश, कर को 
एकत्रित करनेवाले अधिकारी, तथा आयव्यय-विभाग के 
प्रबंधकत्तो आदि को नियत करती है । यदि एक राष्ट्र की 
gar राष्ट्र से कलह हो जाय तो उस दशा में राष्ट्रसभा ही 
न्यायसभा का काम करती है । सारांश यह है कि जर्मन 
राष्ट्सभा ही जमन राष्ट्-संघटन की रक्षक है तथा प्रत्येक 
us के अधिकारों को स्वरक्षित रखती है और राष्ट्रसंघटन 
या साम्राज्य के हित के लिये नए नए नियमों को भी 
बनाती है । 

यदि किसी भी शासनपद्धति संबंधी नियम पर राष्ट्सभा 
के चौदह सभ्यों की विरुद्ध सम्मतिया हो जॉय तो वह 
प्रस्ताव राज्यनियम नहीं बन सकता है। यह एक ऐसा 
नियम है जिस पर विशेष ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है । 
इस नियम का तात्पर्य यह है कि कोई भी 'राष्ट्संघटन' 
संबंधी सुधार या परिवतेन एकमात्र प्रशिया की सम्मति से 
ही गिर सकता है । बवोरिया, Arad, वर्टवगे ये तीनों 
छोटे छोटे राष्ट्र भी मिल कर बही शक्ति प्राप्तकर सकते हैं जो ' 
कि अकेले प्रशिया की है। स्वतंत्र तौर पर राष्ट्रसभा के 
सभ्य कुछ भी नहीं है क्योंकि वे इस बात में वाधित 
हैं कि वे अपने अपने राष्ट्रों की सम्मतियों को ही राष्ट्र 
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सभा में प्रकट करें, पर साम्राज्य की संपूण शासन कला को 
चलाने में उनका बड़ा भारी हाथ है । यहाँ पर एक चात 
और लिख देना हम आवश्यक समझते हैं कि राष्ट्सभा की 
संपूर्ण कार्रवाई गुप्त तौर पर होती है तथा गुप्त हदी रखी भी 
जाती है. । राष्ट्सभा में पेश किए हुए विषय एक बैठक 
की समाप्ति पर सदा के लिये अधसमाप्त ही नहीं छोड़ 
दिए जाते | असमाप्त विषयों को दूसरी बैठक में पुनः 
पेश कर दिया जाता है । इससे प्रत्येक विषय पर विचार 
समुचित रीति पर हो जाता है और कारवाई के गुप्त रखने 
से जर्मन राष्ट्संघटन में राष्ट्रों के पारस्परिक क्या झगड़े हैं 
इसका किसीको भी पता नहीं लगने पाता | इसका परिणाम 


~ 


यह्‌ होता है कि दूसरे देश जमन राष्ट्रों के पारस्परिक 


बमनस्य स लाभ नहा उठा सकत और सब क सब - 


जर्मन राष्ट्‌ एक दूसरे से अत्यंत अधिक जुड़े हुए तथा 
संघटित प्रतीत होते हैं । 

जर्मन शासनपद्धति के प्रधान प्रधान अंगों का वणन 

किया जा चुका है । न्यायालय का शासनपद्धति से कहाँ 

तक संबंध हे ag किसीसे छिपा नहीं = । 

त्यायालय। राज्यनियमों के प्रचालित करने में न्यायाळयों 

का बेड़ा भारी भाग है । अतः अब हम कुछ 


शब्द जमन न्यायाळयाँ पर ही इस समय लिखेंगे। 


_ जर्मनी में भिन्न भिन्न राष्ट्रों के अपने अपने ही न्यायालय 
हैं। उनके न्यायाधीश आदि अधिकारी वे -राष्टू स्वयं 
ही नियत करते हैं तथा निणय भी उसी राष्ट्र के नाम पर ही 
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किया जाता है, परंतु विचित्रता यह है कि राष्ट्रीय न्याया- 
लयों को साम्राज्य के नियमों पर ही अपना अपना कार्य करना 
पड़ता है | साम्राज्य का अपना मुख्य न्यायालय भी है, जिसमें 
साम्राज्य के प्रति देशद्रोह करनेवाले व्यक्तियों के अपराधों का 
निणेय होता है तथा साम्राज्य के नियम संबंधी वाद विवाद 
तथा संदेहों का निर्णय किया जाता है । चिर काल से यह 
मुख्य न्यायालय राज्यनियम संबंधी ज्रुटियों के सुधार का ही 
काये कर रहा है। आज कळ अखबारों में यह विवाद चल 
रहा है कि शासनपद्धति के अनुसार राज्यानियमो को उचित 
या अनुचित ठह्राना मुख्य न्यायालयका कार्य है वा नहीं | 
कुछ लोगों की सम्माति में ऐसा करना अनुचित नहीं है और 
कई लोगों की सम्मति में यह अनुचित हे क्योंकि वे कहते 
हैं कि प्रत्येक राज्यनियम पर सम्राद्‌ का हस्ताक्षर हदो जाना 
ही इस बात का सूचक हे कि बहू राज्य-नियम झासन- 
पद्धति की नियम-धाराओं के अनुकूल Èl यदि हम 
इस विचाररूपी संसार को छोड़ कर कार्यरूपी संसार 
में प्रवेश करें तो बहुत सी बातें सामने आ जाती हैं। 
कई बार ऐसा हो जाता है. कि भिन्न भिन्न राष्ट्रों के 
नियसों की साम्राज्य के नियमों से टक्कर हो जाती है | 
इस दशा में किस के नियमों को न्यायालय काम में लावे 
यह्‌ संदेह हो जाता है। महाशय ब्रिटन्‌ कांक्स ने अपनी 
“न्यायशक्ति तथा शासनपद्धति विरोधी नियम’ (Judicial 
power and unconstitutional legislation ) नामी 
पुस्तक में इस प्रकार की बहुत सी घटनाओं के उदाहरण दिए 
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El में भी उनमें स एक घटना का वणन यहाँ पर करं 
देना उचित समझता हूँ । १८७५ में त्रिमन के न्यायालय 
ने साम्राज्य के नियमों के अनुसार बिना किसी प्रकार का 
बदला दिए एक मनुष्य की संपत्ति को छीन लेना उचित 
ठहराया परंतु यह निणय Aaa की शासनपद्धीत के 
नियमों के सवथा ही विरुद्ध था। आठ वर्ष बाद ब्रिमन के 
न्यायालय ने पुनः ऐसे ही अवसर पर पूववत्‌ ही निणय किया 
तथा साथ ही उसने कहा कि नागरिक या राष्टीय शासन 
पद्धति के नियमों का उसी सीमा तक अवलंबन किया जा 
सकता हे जिस सीमा तक वे साम्राज्य के नियमों के सहा- 
यक हैं अन्यथा नहीं | इन सब घटनाओं के होते हुए भी यह 
प्रश्‍न जैस) का तैसा ही संदिग्ध बना wer कि “ क्या मुख्य 
न्यायाय किसी राज्यनियम को झासनपद्धति की नियम 
धारा के विरुद्ध seu कर कार्य में लाने से छोड़ सकता हे वा 
नहीं ?? इसका समुचित उत्तर जो कुछ भी हो, यहाँ पर 
इस विषय को स्पष्ट करने के लिये यह लिख देना आवश्यक 
प्रतीत होता है कि मुख्य न्यायालय ने ऐसा काये अभी 
तक aai किया है और न वह ऐसा कर ही सकता है। 
इसमें भी कारण है। जिन देशों में मुख्य राज्य की शक्ति 
न्यून होती है वहीं पर ये शक्तियां मुख्य न्यायालयों को 
प्राप्त होती हें । जर्मनी में मुख्य राज्य की शक्ति अनंत है । 
बहा मुख्य न्यायालय इस प्रकार के साहस के कार्य नहीं कर 
सकता दै । | 
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यह ya लिखा जा चुका है प्रशिया के राजा को ही 'जमेन 
संम्राट्‌ की उपाधि दी गई है। इसमें संदेह नहीं कि सम्राद्‌ का पद 
प्रायः वंशागत राजाओं के लिये ही प्रयुक्त हुआ करता 
सत्राट्‌ तथा है परंतु जमनी में इससे विपरीत है और यही 
महामंत्री । कारण है कि जमन सम्राट के राज्यारोहण की AA 
विधियाँ प्रशिया के अनुसार ही होती हैं । 
सम्राद नो सेना तथा स्थळ सेना का मुख्य सेनापति 
समझा जाता हे और अन्य राजकीय विभागों में राष्ट्सभा के 
एकमात्र पूतेनिधि का कार्य करता है। इस दशा में 
ayia को राष्ट्सभा की अनुमति से ही कार्ये करना पड़ता 
है । राष्ट्सभा की अनुमीत से age विदेशीय राज्यों के 
साथ युद्ध की उद्घोषणा करता है। संधि आदि के करने में 
भी वह राष्ट्रसभा की शक्ति से बाहर नहीं हे । सम्राट पूति- 
निधि सभा को बर्खास्त कर सकता है परंतु उसमें भी उसे 
राष्ट्सभा से पूछना पड़ता है । राष्ट्रसभा द्वारा पास किए 
हुए नियमों को age ही साम्राज्य में पूचलित करता 
है और जर्मन साम्राज्य के महामंत्री को भी वही अपनी ओर 
से नियत करता है । सारांश यह है कि समाद की शक्ति - 
` ` अत्यंत परिमित है और उरस परिमित शक्ति में भी उसे 
` राष्ट्रसभा का सदा ध्यान रखना पड़ता है । 
प्रतिनिधि सभा में समूट्‌ नहीं जाता है । महामंत्री भी 
वहाँ एक राज्याधिकारी के रूप में नहीं जाता, अपितु 
राष्ट्रसभा के एक प्रतिनिधि के रूप में | इन सब बातों के 
होते हुए भी समाद्‌ की शक्ति प्रशिया के राजा के तौर पर 
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पर्याप्त है । प्रशिया की शक्ति राष्ट्रसभा में कितनी है यह्‌ 
पहले ही विस्तृत तौर पर लिखा जा चुका है । सारांश ae 
है कि जर्मनी का aga जहां aga के तौर पर बहुत ही 
अधिक परिमित शक्तिवाला है वहां प्रशिया के राजा के 
तौर पर उसकी शक्ति बहुत ही आधिक है । 


ज ९ “ QC oS ~ : 
नमेनी में कोई मंत्रिसभा नहीं है। राष्ट्रसंघटन का एकमात्र 


: ç 4 f x ` 
प्रबंधकत्ता महामंत्री ही कहा जा सकता हे। साम्राज्य में 


संपूर्ण राज्याधिकारी इसी के अधीन कहे जाते हैं। इसके समान 
अधिकारवाला कोई भी नहीं होता है । महामंत्री की इस 
प्रकार की उच्च स्थिति बिस्माक की अपनी योग्यता के कारण 
ही कही जा सकती हे। बिस्मार्क सब राज्यकार्यो को 
स्वयं ही करना चाहता था | उसे यह अभीष्ट न था कि उसके 
काये में विघ्न डाळनेवाले अन्य बहुत से साथी उत्पन्न हो जॉय। 
प्रशियन मंत्रिसभा का उसे पूरा पूरा अनुभव था, जिसमें 
प्रत्येक मंत्री अपने अपने विभाग में बिलकुल स्वतंत्र था, तथा 
जहाँ मंत्रियों का पारस्परिक मेल भी न था । यही अवस्था 
बह जमन साम्राज्य में नहीं लाना चाहता ar) बिस्मार्क को इस 
इस बात से घृणा थी कि वह एक नई मंत्रिसभा बना कर 
अपने आपको परतंत्रता में डाल दे। बिस्मार्क जैसा 


उच्च विचार का व्यक्ति भळा कब मंत्रिसभा में जा कर 


प्रत्येक मंत्री को अपने कार्यों का औचित्य तथा अनौचित्य 
समझाना पसंद कर सकता था ? इन सब कारणों से बिस्मार्क 
ने ऐसे विभाग का निमोण ही नहीं किया जिसके कारण भविः 
ष्यत्‌ में उसे कठिनाइयाँ झेलनी पड़ें । अपनी शासनपद्धति 
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के अनुसार शासन के निरीक्षण तथा प्रबंध का भार 
उसने राष्ट्सभा के हाथ में दिया और विदेशी विभाग तथा 
wa विभाग का उत्तरदातृत्व जमन साम्राज्य की ओर से 
पूशिया के राजा के हाथ में दिया, क्‍योंकि यह काये एक ही 
व्यक्ति के हाथ में होना उचित था । महामंत्री ने स्वयं अपने 
आपको पूरिया के एक राज्याधिकारी का रूप दिया जिसका 
उत्तरदातृत्व सम्राट्‌ के पूति है न कि जनता के पूति । यही 
कारण है कि महामंत्री के प्रस्तावों के विरुद्ध प्रतिनिधि सभा 
की सम्मतियाँ के होने पर भी महामंत्री कभी भी पदत्याग 
नहीं करता । पूयः ऐसे अवसरों पर मद्दामंत्री पातिनिधिसभा 
की बैठक उठा कर दूसरी वार चुनाव के लिये पूरित करता है । 
इस विधि द्वारा महामंत्री प्यः सफल ही होता है तथा अपने 
पूस्तावों को भी पास कराता है । 

महामंत्री राष्ट््सभा का पूधान होता है ओर पूति-निधि 
सभा के वाद विवादों में भी पूर्ण भाग लेता है । जमेन 
सम्राट्‌ के सदृश महामंत्री के भी दो पूकार के अधिकार हें | कुछ 
अधिकार तो उसे सम्राज्य की ओर से पाप्त ` हैं, वैसे ही कुछ 
अधिकार उसे प्रशिया के प्रनिनिधि के तौर पर भी मिले हुए हैं। 

सम्राट्‌. की ओरं से नियत किए जाने के कारण महामंत्री 
जमेन सम्राज्य का एक बड़ा राज्याधिकारी होता हे और 
राष्ट्सभा का प्रधान भी वही होता है । महामंत्री ही राष्टू- 
सभा में प्रशिया की ओर से प्रतिनिधिं का कार्य भी करता 
और इस अवस्था में जंब चाहे तब किसी भी प्रस्ताव 
पर प्राशिया की बीस सम्मतियों को देकर सारी की सारी 
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जर्मन राजनीति की बागडोर अपने हाथ में कर सकता | 
राष्ट्सभा में प्राशिया का प्रातानिधि होने से प्रशियन मंत्रिसभा 
का प्रधान भी महामंत्री ही प्रायः होता है | : 
बिस्माके के काल में महामंत्री की शक्ति aga ही अधिक 

हो गई थी । जर्मनी में उस समय महामंत्री को जो राज्य-कार्य 
करने पड़ते थे उतने कार्य शायद ही किसी राज्याधिकारी को 
संसार में करने पड़ते हों। यही कारण था कि बिस्मार्क ने कुछ 
समय के बाद एक उपमंत्री नियत किया जो कि उसकी बीमारी 
के दिनों में काये करता था.। इसी प्रकार उपमंत्री की तरह 
अन्य राजकीय विभागों में भी उसने अस्थिर तौर पर कुछ एक 
व्यक्तियों को नियत किया जो कि उस विभाग का काये 
चलाते थे जब कि बिस्मार्क कार्य अधिक होने से उन उन 
विभागों पर अपना ध्यान न दे सकता था । सारांश यह है 
कि बिस्माकं ने साम्राज्य का संपूर्ण भार अपने ऊपर ले लेना 
स्वीकृत कर लिया परंतु उसने मंत्रिविभाग का इसलिये निर्माण 
न किया कि कहीं उसके कार्य में विघ्न न पड़े । बिस्मार्क 
के अनंतर महामंत्री की शक्ति जमनी में कम हो गई और वह 
किस प्रकार कम हो गई यही हम अब दिखाने का यन्न करेंगे। 
जर्मनी की शासनपद्धति में महामंत्री की शक्ति तथा उसका 
काये ध्यान देने योग्य S| सम्राट्‌ तथा प्रतिनिधि सभा के साथ 
बसी का सीधा संबंध कहा जा सकता है | 

महामंत्री को शक्ति। राष्ट्सभा के साथ महामंत्री का कितना 
घनिष्ट संबंध है यह भी दिखाया जा 

चुका है । इन सब कार्यों का कर्ता धतो यदि एक मात्र महा- 
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मंत्री ही हो तो उसे अनंत कठिनाइयों का सामना करना 
पड़ जाय, क्योंकि संपूर्ण साम्राज्य का उत्तरदातृत्व एक मात्र 
उसी पर आ पडे । परंतु ऐसा नहीं हे, नौ विभाग, विदेशीय 
विभाग तथा कुछ मुख्य मुख्य सेना संबंधी पदाधिकारियों 
के नियत करने आदि के काथ को छोड़ कर अन्य रोष सब 
कार्या में उसे पपोप्त सहायता मिल जाती है। महामंत्री के 
पास राष्ट्रीय प्रबंध तथा कार्यो के निरीक्षण का भार ही बहुत 
कुछ रह जाता है । aye या राष्ट के कोई राजा भी महामंत्री 
के पद्‌ पर अपना प्रभुत्व नहीं प्रगट कर सकते । प्रतिनिधि 
सभा तथा राष्ट्सभा में महामंत्री की शक्ति aga परिमित 
है । इसमें संदेह नहीं है कि महामंत्री ही राष्ट्सभा का प्रधान 
होता है परंतु वहां उसका अधिकार नाम मात्र का होता है । 
महामंत्री को अमेरिकन मंत्रिसभा के उपप्रधान की उपमा दी 
जा सकती है, क्योंकि दोनों ही की शक्ति अपनी अपनी 
सभाओं में समान कही जा सकती है। प्रशिया की 
ओर से बोलने तथा सम्मति देने को छोड़ कर UAN 
में महामंत्री को कुछ भी अधिकार प्राप्त नहीं है | 
साम्राज्य की नीति के चलाने में उसका कुछ भी हाथ नहीं 
है । राष्ट्सभा में जा कर महामंत्री कहीं-खिलोना ही न हो 
जाय अतः उसे प्राशिया की ओर से प्रतिनिधि चुन लिया 
जाता है, परंतु इस दशा में भी उसकी क्या शक्ति कही जा 
सकती हे जब कि उसे प्राशयन राष्ट्‌ की सम्मति ही वहाँ पर 
देनी पड़े। इतना ही नहीं । यदि कहीं प्रशियन मंत्रिसभा का 
महामंत्री से किसी नियम के विषय में झगड़ा हो जाय तब 
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IHN महामंत्री की शक्ति और भी कम हो सकती है, परतु प्रायः 
| ऐसा नहीं होता है | इसका कारण यह है कि प्राशियन मंत्रि- 


सभा के मंत्रिगण आपस में मिल कर नहीं रहते हें । महामंत्री 
सदा उनकी पारस्परिक कलह से लाभ उठाता रहता है । मंत्रि- 
| गण जब तक परस्पर न मिल जॉय तब तक वे लोग 
महामंत्री के कार्थ को केसे रोक सकते हें? उनका परस्पर 
मिलना क्यों नहीं होता है यह हम आगे चल कर प्राशियन 
मंत्रिसभा के प्रकरण में ही लिखिगे। एक और भी कारण 
है जिससे महामंत्री तथा प्रशियन मंत्रिसभा की पारस्परिक 
कलह प्रायः रुकी रहती है । महामंत्री प्रायः प्रशियन मंत्रि- 
सभा का स्वयं नेता होता हे। अपने नेता से सभा की 
HSE प्रायः नहीं हुआ करती है । यहाँ पर एक बात कभी 
भी न भूलनी चाहिए कि यदि देवी घटना से ages ही 
हाथ में महामंत्री का काये चळा जाय तब जर्मन सामूज्य 
का कार्यक्रम ATS जायगा तथा UE की शक्ति उस दशा 
में बहुत ही अधिक बढ़ जायगी । 

पूशियन मंत्रिसभा का महामंत्री ही नेता होता है यह 
अभी लिखा जा चुका है। यहाँ पर यह भी लिख देना 
आवश्यक पूर्तत होता है कि यदि महामंत्री कोई बिस्माक 
जैसा अत्यंत योग्य carte हो तो वह साम्राज्य की संपूण 
शक्ति अपने हाथ में शीघ्र ही कर सकता है; क्योंकि महामंत्री 
प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रसभा, तथा पाशियन दोनों सभाओं में 
जा सकता है ओर वहाँ जा कर बड़ी स्वतंत्रता से बोल सकता 
है । महामंत्री अधिक योग्यता से यदि इन चारों सभाओं 
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को अपनी सम्मति पर चला ले तथा अपनी सम्मति को 
इस प्रकार ढालता रहे कि इन चारों सभाओं की सदा 
स्वीकृति प्राप्त करता रहे तब उसकी शक्ति अनंत बढ़ 
सकती है । यह क्‍यों ? इसका कारण यह है कि समाद्‌ तो 
इन चारों सभाओं में से किसी भी सभा में स्वयं तो जाता ही 


Ë 


नहीं है। महामंत्री समूद को इन चारों सभाओं की सम्मति के 
बारे में जो सुनावे aga को तो उसी के अनुसार काये करना 
SZU | इस प्रकार समूट्‌ को अंधकार में रख कर महामंत्री 
अपनी शक्ति को अनंत सीमा तक बढ़ा सकता है। प्रिंस बिस्माके 
ने जो कुछ किया था वह यही किया था । ' उसने अपनी 
बुद्धिमत्ता से पूशियन मंत्रिसभा की पधानी छोड़ कर महा- 
मंत्री का पद ग्रहण किया तथा सम्राट्‌ विलियम पूथम को इस 
पूकार पूभावित किया कि संपूर्ण जमेन साम्राज्य की बागडोर 
उसीके हाथ में आ गई । विलियम प्रथम के स्थान पर विलयम 
द्वितीय जब राज्य पर आया तो उसने बिस्माके की चालाकी 
और बुद्धिमता को जान लिया। उसने एक दम प्रिंस बिस्माकं 
से चारो सभाओं की कारबाई, मौखिक तौर पर सुनने 
के स्थान पर लिखित ही दखनी चाही । बिस्माक को यह 
a अभीष्ट हो सकता All उसने १८९० में महामंत्री के 
पद्‌ से इस्तीफा दे दिया । 
यह हम पूवे ही लिख चुके हें कि यदि जमनी में 
समाद्‌ के ही हाथ में महामंत्री का पद चला जाय तो 
उसकी शक्ति बहुत ही अधिक बढ़ जायगी । अब हम इसी 
' [विषय पर कुछ प्रकाश डालने का यन्न करेंगे । | 
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बिस्मार्क के पदत्याग करने पर विलियम द्वितीय ने 
Se नामक महाशय को महामंत्री बनाया । केप्रिवि विलि- 
यम की सम्मति पर चछळनेवाला व्यक्ति था, अतः विलियम 
ने इस. प्रशियन संभा का प्रधान भी बना दिया । परंतु 
१८९२ में पाठर्शाला संबंधी प्रस्ताव पर कुछ झगड़ा हुआ जिससे 
उसने प्रशियन सभा की प्रधानता छोड़ दी तथा वह एकमात्र 
महामंत्री क॑ पद पर ही रहा । इस घटना का परिणाम 
यह हुआ कि महामंत्री की शक्ति बहुत ही कम हो गइ । 
विलियम ने भी इस समय यह अनुभव कर लिया था कि भिन्न 
भिन्न स्थानां पर भिन्न भिन्न व्यक्तियों के होने ही से उसकी 
शक्ति. बढ़ सकती हे । सभी स्थानों पर बिस्मार्क की तरह 
एक ही व्यक्ति के हो जाने से उसकी शक्ति पर बड़ा 
भारी धक्का पहुँचता है । कैप्रिवि के एकमात्र महामंत्री 
रह जाने से. विलियम की शक्ति बढ़ गई । केप्रिवि के 
महामंत्रित्व में बिस्मार्क की बड़ी चतुरता तथा बुद्धिमत्ता 
से खड़ा किया हुआ सारा का सारा महक मटिया- 
मेट हो गया। कोई समय था जब कि बिस्मार्क ही 
जमनी का एकमात्र कतो धर्ता था परंतु अब वह दशा 
न थी। बिस्मार्क ने बहुत अधिक परिश्रम कर के महामंत्री के 
'पद की जो शक्तियाँ बढाई थीं वे सब की सब विलियम 
की बुद्धिमत्ता स काफूर हो गई | महामंत्री का प्रतिनिधि सभा 
सं भी वह्‌ बल न रहा जो कि उसका उस समय था जब कि 
ae संपूण साम्राज्य की शक्ति का प्रतिनिधि था। महामंत्री के 


प्राशिया की प्रधानी छोड़ने से उसकी शक्ति दो स्थानों मे 
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विभक्त हो गई ।, समाद्‌ की शक्ति इस फटाव से बहुत ही 
अधिक बढ़ गई । इतना होने पर भी यहाँ पर यह न भूलना 
चाहिए कि aga साम्राज्य की सभाओं मे स्वयं नहीं जा 
सकता हे तथा वह सीधे तौर पर प्रतिनिधियों को प्रभावित 
करने में सवेथा असमर्थ दे, अत: वह स्वेच्छाचारी नहीं हो 
सकता है । महामंत्री केप्रिवि तथा प्रशियन प्रधान पूछन्वर्ग का 
पारस्परिक विरोध था। १८९४ में यह विरोध यहाँ तक बढ़ा कि 
उनका परस्पर काम करना असंभव हो गया। सम्राद ने 
बुद्धिमत्ता से दोनों को ही पदच्युत कर दिया तथा होहन्लोही 
शिलिं फस्ट को दोनों पदों का अधिकारी बना कर सारे 
राष्ट्‌ की बागडोर अपने हाथ में कर ळी । प्रिंस बिस्मार्क 
ने जिस समय दोनों पदों को अपने हाथ में लिया था उस 
समय उसका उद्देश्य अपनी शक्ति को बढ़ाना था । परंतु 
विलियम द्वारा महामंत्री को दोनों ही पद दिलवाने से विलि- 
यम की शक्ति बढ़ गई जर्मन शासनपद्धति में. समाद 
के द्वारा महामंत्री का नियत किया जाना जहाँ समाद्‌ की 
शक्ति को बढ़ाता है वहां समाद्‌ का, समाज्य का संपूर्ण कार्य 
महामंत्री द्वारा ही कराना उसे स्वेच्छाचारी होने से रोकता है। 
सम्राट्‌ का महामंत्री के साथ क्या संबंध है यह विस्तृत तौर 
पर दिखाया जा चुका हैँ। अब हम यह दिखाने का यत्न करेंगे 
कि agi का जनता के प्रतिनिधियों के साथ क्या संबंध है। 

प्रतिनिधिसभा की सम्मति पर ही समूट्‌ को आर्थिक 
सहायता मिल सकती है, अन्यथा नहीं । यदि ame प्रतिनिधि 
सभा की सम्मति पर न चळे तो उसे प्रतिनिधिसभा आर्थिक 
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सहायता देना बंद कर सकती है। धन बिना सम्राट का AN- 
ज्य के शासन को करना कितना कठिन है यह किसीसे छिपा 
नहीं है, परंतु यहाँ पर यह स्मरण रखना चाहिए कि जमेन- 
TARA सभा में सभ्य परस्पर बहुत से दलों में विभक्त 


wx `~ A ` n - 
हैं । इस दशा में प्रतिनिधि सभा का समाद्‌ को अपनी इच्छा 


पर चला लेना बहुत कुछ कठिन है | क्योंकि सम्राट कुछ 
दलों को अपनी ओर कर के जो चाहे कर सकता है 
तथा आर्थिक सहायता भी पयोप्त तौर पर JA कर सकता 
है । सारांश यह है कि जर्मनी में समाद्‌ की शक्ति लोक- 
सभा के दलों पर निभर रहती हे अतः इसका इतिहास भी 
लिख देना आवश्यक पतीत होता है | 


जिस समय बिस्मार्क को १८६२ भें प्रशियन मंत्रिसभा की 
प्रधानता प्राप्त हुई उस समय प्रतिनिधिसभा में दो मुख्य दळ 
थे। प्रथम दल संकुचित विचारों का 

भिन्न भिन्न जमेन दलों और द्वितीय दळ उदार विचारों का था | 
का इतिहास सैडोवा में बिस्मार्क की चालाकी से 
आरिट्या पर जमनी की विजय द्वारा 

जमेन-राजनीति में बड़ा परिवत्तन हो गया । संकुचित 
दल के कुछ व्यक्ति उन्नति के प्रेमी थे, अत: वे अपने दळ को 
छोड़ कर एक नए दळ के निर्माण के कारण हुए जिसका 
नामं उन्होंने “स्वतंत्र संकुचित दल” रखा | उदार दल के भी 
कुछ लोग उस दळ को छोड़ कर अपने आपको “जातीय 


उदार दळ? के नाम से उद्धोषित करने ST | यह दळ बिस्माकं , 
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का अतिशय भक्त था । इस पूकार जमेनी में सेडोवा के युद्ध 
के अनंतर चार दळ हो गए | 

(१) संकुचित दळ 

(२) स्वतंत्र संकुचित दळ 

(३) उदार दल 

(४) जातीय उदार दळ 

येचार ही दळ जमनी में होते तब भी कोई वात न 

थी, परंतु वहाँ तो समय के साथ साथ और दळ बढ़ गए 
जिनका वर्णन कर देना ada आवश्यक gata छोता है | 
जर्मनी में मध्य-दळ नाम का एक पाँचवाँ दळ भी है । 
इस दल के व्याक्ति पोप के अत्यंत पक्षपाती हें । 
केथोलिक धर्म के लोग ही इसके विशषतः सभ्य हें । 
साम्राज्य ने पोप के विरुद्ध कई एक नियम पास किए थे, 
अळा उनको यह कब सहन हो सकता था जिनके लिये पोप 
ईश्वर का एक पूतिनिधि सा हो | इस दळ के विषय में 
कुछ लिखने से पहले एक दळ का हम ओर उल्लेख कर देना 
आवश्यक समझते हैं जो कि “सामाजिक पूतिनिधि-सत्तात्मक 
ww के नाम से gag È | पहले ws इस दल के 


~ 
A, 


व्याक्तियों की संख्या अति न्यून थी, परंतु अब इनकी संख्या 
अत्यंत अधिक बढ़ गई है । इसमें बड़े बड़े नगरों के वत्तमान- 
-काछीन जर्मन-शासन से असंतुष्ट व्याक्ति सम्मिलित हैं । 
इन्हें बहुत बार जनता तथा राज्य की ओर से देश का AG 
भी कहा जाता है । बिस्माके जब पहले पहळ महामंत्री 
बना था उसने जातीय उदार दळ तथा स्वतंत्र संकुचित | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


a Se | Ss a Ae 


‘Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( ८० ) 


दल को अपने पक्ष में कर छिया था, तथा शेष दोनों 
संकुचित और उदार दल उसके विरुद्ध थे । | 

परंतु यहाँ पर यह न भूलना चाहिए कि जमनी में 
इंगलेंड के सदृश 'दळ' की शैली नहीं है । जर्मनी में बिस्मार्क 
के पक्षपाती दळ के व्याक्ति कई अवसर पर उसके 
प्रस्तावों का विरोध कर Asa थे तथा कई एक अवसर पर 
उसके विपक्षी उसका पक्ष भी ले लेते थे। area से 
युद्ध के बंद होते ही बिस्माके ने जमनी को उन्नत 
करनेवाले प्रस्ताव पास कराने प्रारंभ किए तथा शनैः Wa: 
प्राचीन मंत्रियों को एक एक कर के हटा कर उदार दळ के 
मंत्रियों को ae नियत करता चला गया। इसका परिणाम यह 
हुआ कि बहुत समय तक उसका कार्य बे रोक टोक होता 
गया | अंतिम दिनों में बिस्मार्क का मध्य दळवालों से झगड़ा 
हुआ जिससे दोनों ही ने एक दूसरे को तंग करने में कोई 


कसर न रखी । 
c ज्य A A ` ea 
जर्मन-राज्य तथा कैथोलिक मतानुयायियों के बीच म॑ 
झगड़े का आरंभ १८६९ से हुआ । १८७० में कैथो- 


लिकों ने प्रतिनिधिसभा में अपने बहुत से सभ्य भेज दिए 
तथा १८७१ में उन्होंने ane के पास यह प्राथनापत्र 
भेजा कि वे पोप की प्रधानता को अवश्यमेव मानें। इस 
प्रा्थेनापत्र के भेजने के पंद्रह दिन बाद जो प्रतिनिधि सभा 
का चुनाव हुआ उसमें इन्होंने लगभग अपने साठ सभ्य 
भेज दिए । इन सभ्यों ने प्रतिनिधि सभा में पहुँचते ही यह 
उद्धोषित किया कि समूद के प्रति जो अभिनंदन-पत्र पढ़ा 
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जायगा उस पर वे लोग अपनी सम्मति a देंगे क्योंकि 
उसमें पोप के विरुद्ध कुछ बातें लिखी हुई हैं । १८७१ में इन 
Bit से राज्य का झगड़ा बढ़ गया और राज्य ने भी इनके 
प्रति एक नया रूप धारण कर लिया | ववेरिया के राष्ट्र ने 
राष्ट्सभा में पादारेयों की बुराइयों से जनता को बचाने के 
लिये एक प्रस्ताव पास किया । यह प्रस्ताव प्रधिनिधिसभा 
में भी पास हो गया। अब क्या था । इस प्रस्ताव क पास 
हो जाने के अगले वषे ही प्राशिया के एक विद्यालय ने अपने 
यहाँ के विद्यार्थियों को इन पादरियों के प्रभाव से बचाने 
का यस्त किया । इस घटना के केथोलिक पादरियों के कान 
तक पहुँचते ही उनके क्रोध की कोई सीमा न रही Hear 
नामी स्थान पर सब पादरी एकत्रित हुए तथा उन्होंने उस 
नियम के विरुद्ध अपनी अपनी सम्मतियाँ प्रगट कीं । पोप ने 
भी इस अवसर पर इन्हे पूणे सहायता दी । बिस्मार्क ने भी 
इन लोगों से झगड़ा करने को अपने आपको खूब तैयार 
किया । १८७२ की जून में , उसने एक राज्यनियम पास कर- 
वाया जिसके अनुसार केथोलिक मतानुयायियाँ के कुछ 
संघों को साम्राज्य से बाहर निकाल दिया गया । इसी वषे की 
मई में प्राशया की जातीय सभा ने एक नियम द्वारा पादरियों 
की शक्ति को सवथा ही दमन कर दिया तथा उनके बाळकों 
की शिक्षा को राज्य ने अपने हाथ में ले लिया। इन सब 
घटनाओं स तंग होकर केथालिक पादरी पुनः फल्दा नामी 
स्थान पर एकत्रित हुए तथा सभा ने मिल कर प्रशिया के नए 
नियम को दूषित ठहराया और उसके विरुद्ध चलने का 
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आपस में उन्होंने निश्चय कर लिया । इसी अवसर पर 
पोप का एक पत्र भी उन्हें मिला जिसमें लिखा था कि पाद्‌- 
Rat के विरुद्ध राज्य के संपूर्ण नियम परमात्मा की. इच्छा 
के. विरूद्ध हैं । राज्य को जब इस पत्र की सूचना मिली राज्य 
आपे से बाहर हो गया तथा प्राशिया की जातीय सभा ने 
पाँच अन्य कठोर नियम इनके विरुद्ध पास किए जिनमें से 
एक नियम यह्‌ था कि पादारियों को राज्यकोष से एक पाई 
नदी जाय जब तक कि वे लोंग राज्यनियमों पर चलने 
की शपथ न खा लेवें | 
इन सब कठोर नियमों के- बनाने पर भी राज्य को पूर्ण 
सफळता न प्राप्त हो सकी | क्योंकि १८७४ के चुनाव में 
पादारियों ने प्रतिनिधि सभा में अपने १०० सभ्य भेज दिए | 
इसी प्रकार प्रशिया की प्रतिनिधिसभा में भी उन्होंने अपने 
पर्याप्त सभ्य भेज दिए । यह तो हुई मध्य दळ की बात | l 
इसी प्रकरण में संकुचित दल्वालों पर भी में कुछ लिख देना 
आवश्यक समझता हूँ । मध्यदल के दबाने के लिये जो 
कठोर नियम बनाए गए थे उनका कुछ कुछ प्रभाव संकुचित 
दळवालों पर*भी जा कर पड़ा | १८७२ में प्रशिया के विद्यालयों 
में जो राज्यनियम काम में छाए गए उनसे केथोलिक के 
सदृश ही प्रोटेस्टेंटों का प्रभाव भी उन विद्यालयों पर से बहुत 
कुछ हट सा गया था | परिणाम इसका यह हुआ कि मध्य दळ 
के सदृश ही संकुचित दलवाछे भी बिस्माके से विरुद्ध हो गए। 
wale की सहानुभूति भी बहुत कुछ संकुचित दल्ववाल्ोों 
के ही साथ थी ।. इन सब घटनाओं के होते हुए भी बिस्मार्क 
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की स्थिति में अंतर नहीं पंड़ सका था क्योंकि aaa 
संकुचित दळ, उदार दळ तथा जातीय उदार दळ के लोग उसके 
साथ थे और सम्राद्‌ का भी उसी पर पूरा. विश्वास था । 
१८७५ में बिस्मार्क ने ‘राजकीय रेलों? संबंधी प्रस्ताव पेश किया | 
परंतु राष्ट्संभा के घोर विरोध से वह गिर गया क्योंकि 
इससे भिन्न भिन्न राष्ट्रों की रेलवे कंपनियों को धक्का पहुंचता था। 
इस दशा भें विस्माक ने प्रशिया पर ही अपनी इच्छाओं को 
पूणे किया तथा प्रशिया की संपूर्ण रेळें भिन्न भिन्न कंपनियों से 
खरीद कर राजकीय कर दीं। अन्य राष्ट्रों से उसने इस 
विषय पर छेड़ छाड़ करनी सवेथा बंद कर दी। इसी प्रकार 
eae का आर्थिक मामलों पर भिन्न भिन्न दलवालो से झगड़ा 
हुआ तथा उसके प्रस्ताव पास नहीं किए गए । अंत में 
तंग आ कर १८७७ में ease ने इस्तीफा दे दिया । परंतु 
जब सम्राट्‌ ने यह्‌ स्वीकृत न किया तब बिस्मार्क ने अपनी 
नीति बदल दी | उसने साम्राज्य की ABS को बढ़ाने के लिये 
बाधित व्यापार की नीति का अवलंबन करना सोचा | 
१८७९ में राष्ट्रसभा द्वारा बाधित व्यापारसंबंधी प्रस्ताव 
तैयार करा कर बिस्माक ने प्रतिनिधि सभा में भेजा तथा बड़ी 
चतुरता से उसे पास करा लिया। धमेसंबंधी कठोर रांञ्यनियम 
भी उसने हलके करने प्रारंभ कर दिएं । १८८७ में बिस्मार्क ने 
अगले सात वर्षो के लिये सेना की संख्या नियत करवाने का 
एक प्रस्ताव तैयार किया । परंतु यह प्रस्ताव मध्यम दल के 
विरोध से पासं न हो सका, अतः बिस्मार्क ने age से 
आज्ञा ले कर प्रतिनिधि सभा को पुनः नए सिरे से चुनाव के 
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लिये कहा । दैवी घटना से उसी समय समाट्‌ विलियम मर 
गया । १८६६ के युद्ध से पूर्वं जमन समृद्ध न थे, न 
डनका व्यापार व्यवसाय ही बहुत बढ़ा हुआ था। परंतु उसके 
अनंतर उनकी wanda उन्नति होने लगी | जनता का 
धन से प्रेम बहुत ही अधिक बढ़ गया । इन्हीं कारणों से 
समष्टिवादियों से भी जनता भय करने लगी । बिस्मार्क 
ने भी समाष्टिवादियों को दबाना चाहा परंतु दिन पर दिन 
उनकी संख्या प्रतिनिधि सभा में बढ़ती ही चली गई । 


सन्‌ प्रतिनिधि सभा में समष्टिवादियों की संख्या | 


१८७९१ = 59६ Ne ३ 
१८७४ SAA Xo sate Q 
१८७७ 5 ७३९ oer १३ 
१८७८ Rise तडे ayers ९ 
१८८१ Mi, an तट १२ 
१८८४ wo we ea 
. १८९० cies Ek Sia ३५ 
१८९३ ee RRR ४2 


१८९० में बिस्मार्क ने इन समष्टिवादियों के विरुद्ध प्रति- 
निधि सभा में नियम पास कराने चाहे परंतु “सम्राट्‌ इन 


नियमों के विरूद्ध हे? यह किंवदंती उड़ जाने से वे नियम. 


वहाँ पास न हो सके | नवीन सम्राट्‌ विलियम द्वितीय उमंग- 
पूण था और संपूर्ण साम्राज्य की वागडोर अपने ही हाथ में 
रखना चाहता था तथा महामंत्री की शक्ति को वह बहुत 
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ही घटा देना चाहता था । बिस्माक को यह कबं GEA हो 
सकता था । सम्राटू ने बिस्मार्क से सभाओं की लिखित कारे- 
वाई माँगी परंतु बिस्मार्क ने ऐसा करना भंजुर नहीं किया-- 
यह्‌ पूर्व लिखा ही जा चुका है। परिणाम इसका यह हुआ 
कि बिस्मार्क ने इस्तीफा दे दिया और समूट्‌ ने उसे 
मंजूर कर लिया | 

बिस्माक के अधःपतन से जर्मन राजनीति ने बड़ा भारी 
उल्टा खाया । साम्राज्य की बागडोर महामंत्री क हाथ 
से समाट्‌ के हाथ में चली as) बिस्मार्क के स्थाने पर 
कैपिवि को महामंत्री बनाया गया । यह पुरुष सेनिक था 
न कि राजनीतिज्ष। इसने सम्राद्‌ की इच्छा के अनुसार ही 
कार्य करना पूररंभ किया । अगली सभा में सेना की संख्या 
बढ़ाने का प्रस्ताव पास हुआ परंतु उसके दूसरे वर्ष ही प्रति- 
निधि सभा में एक प्रस्ताव तैयार किया गया जिसके अनुसार 
सेना के अधिकारियों की तनखाहें कम हो जाती थीं । केभिवि 
को यह कब अभीष्ट हो सकता था | उसका उदारदळवालों से 
झगड़ा खड़ा हो गया age विलियम द्वितीय अति चतुर 
तथा अति योग्य व्यक्ति था । उसने मध्यद्ळवालों को, चच- 
संबंधी कुछ एक कठोर नियमों को शिथिळ करके अपने साथ 
कर लिया । १८९२ तक समद अपनी इच्छाओं को बे रोक 
टोक पूरा करवाता रहा | परंतु १८९२ में एक विचित्र घटना 
हो गई । age विलियम धम का पक्षपाती था, उसे 
अधार्मिक विश्वासों से घृणा थी अतः उसने बालकों की शिक्षा 
में इसाई पाद्रियों का हस्तक्षेप दोना उचित समझा और 
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इस काये के संपादन के लिये उसने प्रातिनिधि सभा में पास 
करवाने के लिये. एक प्रस्ताव तैयार करवाया । यह प्रस्ताव 
पास हो जाता परंतु जंमेनी के संपूर्ण पत्रों ने बड़े जोर शोर से 
इस प्रस्ताव के विरुद्ध आवाजें उठाई | परिणाम इसका aE 
हुआ कि समाट ने प्रस्ताव लोटा लिया तथा प्रतिनिधि सभा 
में पास होने के लिये न भेजा । इस घटना से राज्य की 
शक्ति तथा प्रभाव पर कितना धक्का लगा होगा यह सब ही 
समझ सकते हें । इस घटना पर शिक्षाविभाग के मंत्री ने तो 
इस्तीफा ही दे दिया । इसके कुछ ही समय के बाद सेना संबंधी 
प्रस्ताव भी प्रातिनिधि सभा में पास न हुआ परंतु देवी घटना 
से प्रतिनिधि सभा के पुनः नए सिरे से चुन कर आए हुए 
सभ्यों ने बही प्रस्ताव कुछ परिवतेनों के साथ पास कर दिया 
जिससे राज्य का प्रभाव कुछ कुछ पुनः प्रतीत होने लगा। 


'जमेनी में प्रतिनिधि सभा में बहुत से दल हें ओर वे 
प्रायः एक दूसरे से भी कलह करते रहते हैं। इससे राञ्य- 
कार्य में बड़ी कठिनता होती है । वर्तमान कालीन प्रतिनिधि 

y A, ~ . A ~ 
सभा में जो भिन्न भिन्न दलों के सभ्यों की संख्या हे उसे दम 
नीचे देते हें । 


ww संख्या ' अंग्रेजी नाम 
जमेन संकुचित a... - ७२ German Conservatives 
जमन रीजकाय दळ ... २६ German Imperial Party 
जातीय उदार दछ. ... ५३ National Liberals 
बिरोधी सैमिटिक्सर : . -. १६ Anti-Semitics 
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मध्य दल ९६ Centre 


स्वतंत्र बिचारक संघटन 
स्वतंत्र विचारक जनतादल 


A, 


दाक्षिणीय जमन जनतादल 


बवोरेया कृषक संघटन | 


सामाजिक प्रातिनिधि- 


१३ Free-thinking Union 


२३ Free-thinking People’s 
Party 


११ South German People’s 
Party 


४ Bavarian Peasants’ 
Union 


y Social Beaurocrats 


सत्तात्मक दल ४ 
पोल्स १९ Poles 
अलासेस छोरेनसे ¢ Alsace Lorrainers 
गल्फूस ७ Guelphs 
स्वतंत्र दळ ४ Independents 
डेन १ Dane 
—-—¢4—=-—_ 
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चोथा परिच्छेद । 
प्राशिया | 


जर्मन राष्ट्संघटन में प्रशिया की क्या शक्ति है यह. 


पूवे ही विस्तृत तौर पर दिखाया जा चुका है | जमन शासन- 
पद्धति का ज्ञान बिना प्रशियन शासनपद्धति 
प्रशियन शासन- के ज्ञान के असंभव है | अतः अब कुछ शब्द 
पद्धति का उद्भव। इसी पर लिखे जॉयगे | 
१८४८ की जर्मन क्रांति के अनंतर १८५० की 
३१ जनवरी को राजा ने प्रशिया की वत्तेमान कालीन 
शासनपद्भति को स्वीकार किया । अब तक भी 
प्रशियन उदार दळवालों की यह सम्मति हे कि उनकी 
शासनपद्धति में बह स्वातंत्र्य नहीं है जो कि वे चाहते हैं । 
यह क्यों? इसका कारण यह है कि जाति में जब यह शासन- 
पद्धति पूचलित की गई उस समय उसमें ag शक्ति न 
थी जिससे वद्द राजा को किसी काये के लिये विशेष तौर 
पर बाधित कर सकती | विचित्रता तो यह है कि पृशियन 
शासनपद्धति में जो नियम-धाराएँ हैं, पूजा के निःशक्त 
होने से राज्य उन पर भी कार्य नहीं करता है तथा बहुत सी 
बातों में स्वेच्छाचारी है । दृष्टांत के तौर पर शासनपद्धाति 
अनुसार जनता की शिक्षा में राजा का हाथ नहीं हो सकता 
है, परंतु चिर काळ से इस विषय में जनता ने कुछ भी ध्यान 
न दिया तथा इस विषय में कोई नियम तक न बनाया | 
परिणाम यह हुआ कि अभी तक पूशिया में राजा की आज्ञा 
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के बिना एक भी जातीय विद्यालय नहीं खोला जा सकता 
है । यद्यपि खुले मैदान बहुत से निःशस्त्र मनुष्य एकत्रित 
हो सकते हैं परंतु अभी तक पूत्येक समिति के लिये जनता 
को पुलिस को सूचना देनी पड़ती है। सब से अधिक 
आश्चयं की बात तो यह है कि पुलिस पूत्येक पुकार की 
समिति में कारवाई सुनने के लिये जा सकती हे और 
जिस समिति को चाहे बर्खास्त भी कर सकती हे । इन सब 
बातों से जातीय सभा से ले कर पूत्थेक नागरिक समिति 
तक राज्य के अधिकारों से अपने आपको स्वरक्षित करने में 
बहुत कुछ असमर्थ है । इसमें संदेह नहीं हैँ कि स्थानीय 
स्वराज्य ( Local-self Government ) तथा न्यायालयों 
के कारण कुछ स्वतंत्रता बढ़ाई गई है परंतु वास्तव में तो 
जनता की वैयक्तिक तथा राजनैतिक स्वतंत्रता बहुत कुछ 
पूतिबद्ध सी ही है । पूशियन शासनपद्धति की नियम-घाराओं 
के अनुसार जातीय सभा तथा राजा द्वारा नियम waz ही 
बनाए जा सकते हैं । यहाँ पर यह बात अवश्यमेव स्मरण 
रखनी चाहिए कि किसी पूस्ताव के राज्यनियम बनने के 
लिये वहाँ दो बार सम्मतियाँ ली जाती हें जिनका कि 
पारस्परिक अंतर २१ दिन का होता है | 
पाशियन राष्ट्रका अधिपति राजा ही समझा जाता 
हे यद्यपि शासनपद्धति के अनुसार उसकी शक्ति बहुत 
कुछ परिमित है । राजा का उत्तराधिकारी 
राजा । उसी के वंश का कोई पुरुष होता द्दे। पूशिया में 
स्त्री राज्य पर नहीं बैठ सकती है | राञ्यनियम 
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के बनने के लिये जातीय सभा की स्वीकृति आवश्यक 
है ओर राजा के हस्ताक्षर भी होने आवश्यक हैं । 
राज्याधिकारियों को नियत करना पूशिया,के राजा के 
हाथ में है । राजा ही वहाँ भिन्न भिन्न व्यक्तियों को 
मानसूचक उपाधियाँ दिया करता है | 
पाशिया की. शासनपद्धति के अनुसार राजा के Jas 
कार्य पर किसी न किसी मंत्री के हस्ताक्षर का होना आवश्यक 
है। मंत्री ही पर राजा के कार्यो का उत्तरदातृत्व 
मंत्रिसमा । है । परंतु यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना 
चाहिए कि मंत्रियों का उपरिलिखित उत्तरदातृत्व 
राजा के ही gf है न कि पूजा के gf । पूशियन 
मंत्रियों तथा उनके पूतिनिधियों को राज्य की दोनों सभाओं 
में बोलने की पूर्ण स्वतंत्रता है । मंत्रि लोगों के पूति सभाओं 
की विरुद्ध सम्मति भी हो जाय तौ भी वे लोग अपना पद त्याग 
नहीं करते हें। यह इसीलिये है कि मंत्री लोग राजा 
के कर्मचारी होते हें न कि पूजा के । देशद्रोह, घूस, तथा 
शासनपद्धाति के अतिक्रमण संबंधी कोई भी दोष यंदि 
सभा में मंत्रियों पर लगाए जांय तो उनको दंड मिल सकतो 
है। परंतु दंड क्या दिया जाय यह शासनपद्धति की 
नियमधाराओं में नहीं लिखा हुआ है, अतः अभी तक इस 
पर कोई भी कारवाई नहीं हुई है। इन सब स्वतंत्रताओं 
के होते हुए भी आय-व्यय समिति द्वारा प्रशियन मंत्रियों 
पर पर्याप्त बाधा छगाई हुई है । आय-व्यय संमिति के सभ्य 
न्यायाधीशों के सदृश मंत्रियों के शासन की सीमा से 
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बाहर हैं । इस समिति का कार्य राजकीय भिन्न भिन्न 
विभागों के आय व्यय का निरीक्षण करना है तथा उसकी 
सूचना जातीय सभा को देना है | इस दशा में जातीय सभा 
यदि किसी भी विभाग को अधिक धन देना न मंजूर करे 
तब इस विषय में मंत्री को दबना पड़ता है और यह मंत्रियों 
पर पयोप्त बाधा है | इसमें संदेह नहीं है कि इस प्रकार की 
बाधाओं का शासनपद्धति में कोई भी वर्णन नहीं है, परंतु 
इसका Yor जाना भी कठिन ही पूतीत होता है 
जब कि मंत्रियों की शक्ति को कम करनेवाळी एक मात्र 
यही हो | ः 

पूशियन मंत्रियों का आपस में मेल नहीं है यह पहले 
लिखा जा चुका है | पूशियन मंत्रिसभा के पूधान मंत्री 
को अपने साथियों पर एक भी अधिकार . नहीं पाप्त है और 
न वह अपने विचारों पर दूसरे मंत्रियों को चलने के लिये 
बाधित कर सकता हे। पूशियन मंत्रिसभा की अंग्रेजी मंत्रि- 
सभा से कुछ भी सहृशता नहीं है । जिस समय देश पर विपात्ति 
पड़ी हो और पूतिनिधि सभा की बैठक न हो, उस समय 
मंत्रिसभा अस्थिर रूप से नवीन नियमों को बना सकती है 
तथा देश में उन्हें पचलित कर सकती है । परंतु पूतिनिधि 
सभा की बैठक के आरंभ होते ही मंत्रिसभा का. यह PNT 
है कि वह उन नियमों को पास करवा कर स्थिर बना 
लेवे । कुछ अन्य ऐसे और अवसर हैं जिनमें इसे विशेष 
आधिकार पापत हैं । दृष्टांत के तौर पर किसी नगर या देश पर 
घेरा डालने की यह उद्घोषणा कर सकती है। १८१४ तथा १८१७ 
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की नियम-धाराओं के अनुसार सामायेक प्रश्नों पर विचार 
करने के लिये इसका साप्ताहिक अधिवेशन होना अत्यंत 
आवश्यक है । मंत्रिसभा में बहुसम्माति से पास हुई किसी 
बात पर मंत्रियों का चलना आवश्यक नहीं है । इस प्रकार 
के काये से केवळ एक ही लाभ होता हैं, वह यह कि 
राजा को यह सूचना मिल जाय कि अमुक अमुक बातों पर 
मंत्रियों की बहुसंख्या की क्या सम्मति है । प्रशिया में 
मंत्रि लोग.एक दूसरे के अधीन नहीं हैं । वे अपन्नी ही सम्मति 
पर सदा कांम किया करते हैं । यह पहले ही लिखा जा चुका 
है कि प्रशियन मंत्री एकमात्र राजा के ही पूति उत्तरदायी 
हैं । राजा जिस मंत्री से असंतुष्ट होता है उसे प्रथक्‌ कर देता 
हैं । राजा को क्या आवश्यकता पड़ी है कि इंगलेंड के सदृश 
एक मंत्री के कारण सारे के सारे मंत्रियों को ही प्रथक्‌ कर 
दे। राजा मंत्रियों को उनकी शासन की शाक्ते के कारण 
चुनता है, न कि विचार की शक्ति के कारण । प्रशियन मंत्री 
लोग अपने पैरों पर आप खड़े रहते हें । we किसी दूसरे 
के अपराध के कारण स्वयं गिरना नहीं पड़ता । इस समय 
ae मिला कर ९ विभाग हैं जिन के ९ ही मंत्री हैं । 

(१) विदेशीय विभाग 

(2) अंतरीय विभाग 

(२) व्यापार व्यवसाय विभाग 

(४ ) राष्टीय काय विभाग 


(५ ) कृषि, राष्ट्‌, तथा जंगल विभाग s 


: (६) न्याय विभाग. 
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( ७ ) धर्म, शिक्षा तथा स्वास्थ्य विभाग 
(<) आय व्यय विभाग 
( ९ ) युद्ध विभाग 
पुशियन शासनपद्धति की आय-व्यय समिति तथा आर्थिक 
समिति का काये ध्यान देने योग्य है अत: अब उसी पर कुछ 
लिखा जायगा । 
आय-व्यय समिति के सभ्यों को न्यायाधीशों के सरृश ही 
अधिकार प्राप्त है यह में अभी लिख चुका हूँ । राष्ट्रीय मंत्रि- 
सभा की सम्मति के अनुसार राजा आय-व्यय 
आय व्यय समिति तथा समिति के प्रधान को चुन लिया करता है। 
आथिक समिति । प्रधान जिन जिन व्यक्तियों को निर्देश करता है 
उन्हीं व्यक्तियों को राजा आय-व्यय समिति के 
सभ्य क तोर पर चुन लिया करता है। यह समिति सीधे तौर 
पर राजा के पूति ही जिम्मेवार हे। मंत्रिसभा से इसका उत्तर- 
दाठृत्व संबंधी कुछ भी संबंध न समझना चाहिए। यह समिति 
ही राज्य के संपूर्ण विभागों के आय व्यय की पड़ताल किया 
करती है तथा संपूर्ण कार्य की सूचना पूतेनिधि सभा में भेज 
दिया करती है । यह्‌ तो हुआ आय-व्यय समिति का कार्य; अब 
हम आर्थिक सामिति के काय पर भी एक दो शब्द लिख देना 
आवश्यक समझते हें | भिन्न भिन्न धन संबंधी राज्यनियमों 
का जाति की आर्थिक दशा पर क्या पुभाव पड़ता हे इसका 
देखना इस समिति का काये है। आर्थिक मामलों में पूशिया 
को सामूज्य की राष्ट्सभा में किस ओर अपनी सम्मति देनी 
चाहिए इसका निणय भी यही किया करती है । राजा के पास 
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आर्थिक पृस्ताव्र भेजने से पूर्वे वे इस समिति के पास भेजे 
mae | इस समिति का कार्य एकमात्र सलाह देनाही 
कहा जा सकता है । इसके बहुत से सभ्य पाँच वर्ष के लिये 
राजा द्वारा नियत किए जाते हैं और ४५ सभ्य देश की भिन्न 
भिन्न व्यापारिक व्यावसायिक समितियों द्वारा चुन कर आते हैं। 
जातीय सभा तथा राजा मिल कर राज्यनियम को पूशिया 
में बना सकते हैं यह पूर्वे ही लिखा जा चुका है । जातीय 
सभा लाडे सभा तथा प्रतिनिधि सभा को मिला 
जातीय सभा । कर कहा जाता है । पूयः ये दोनों सभाएँ 
अपने अधिवेशन प्रथक्‌ प्रथक्‌ ही किया करती हैं । 
परंतु यदि कोई आवश्यक कार्य आ पड़े तब ये दोनों सभाएँ 
जाति सभा के रूप में परस्पर मिळ कर भी अपने अधिवेशन 
कर ळेती हैं। दृष्टांत के तौर पर राजा यदि पागल या बाळक हो 
उस दशा में जातिसभा ही राजा के स्थान पर किसी एक 
व्याक्ति को राज्यकार्ये चळाने के लिये नियत कर far करती 
है । वर्ष में जातीय सभा का एक बार बैठना आवश्यक है | 
राजा जब चाहे तब जातीय सभा को दूसरी वार चुनाव के लिये 
पूरित कर सकता S| जातीय सभा के सभ्यों का चुनाव जब जब 
राज्य के अनुकूल न हुआ तब तब राजा ने ऐसा ही किया है | 
जातीय सभा की नियामक शक्ति अति विस्तृत हे। कोई 
भी नियम राज्यनियम नहीं हो सकता है जब तक कि जातीय सभा 
की स्वीकृति न हो। वार्षिक आय व्यय, कर, जातीय ऋण 
आदि के विषय में इसकी स्वीकृति waa आवश्यक है | 
आस्ट्रिया से पूशिया के युद्ध के समाप्त होने के बाद से अब तक 
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कोई भी राजकीय व्यय जातीय सभा की स्वीकृति के बिना नहीं 
हुआ है । जातीय सभा अपनी ओर से भी पुस्ताव पेश कर स- 
कती है परंतु प्रायः मंत्री लोग ही ऐसा करते हैं । मंत्री लोग प्रस्ताव 
के अस्वीकृत होने से इतना नहीं डरते जितना कि - जातीय सभा 
द्वारा उसके सुधारने स। प्रायः जातीय सभा का संपूण काये राज- 
कीय प्रइनों का बिचारना तथा सुधारना ही कहा जा सकता है | 
जातीय सभा का शासन पर प्रभाव बहुत ही न्यून है । जातीय 
सभा शासकों के कार्य के निरीक्षण के लिये अपनी “निर्राक्षक 
समिति? बैठा सकती है परंतु साथ ही राज्य अपने शासकों 
को यहाँ तक रोक सकता हे कि वे निरीक्षक समिति को 
किसी बात की भी सूचना न दें । मंत्रियों का कथन है कि 
जातीय सभा की अन्य समितियों के सदृश निर्राक्षक समिति 
का भी उनसे कोई संबंध न होना चाहिए। सारांश यह 
है कि भिन्न भिन्न विभागों के शासन पर जातीय सभा अपनी 
सम्मति प्रगट कर सकती है, जिसका कि वास्तबिक प्रभाव 
कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। जातीय सभा की दोनों ही 
सभाएँ अपने अपने प्रधान को अपने आप चुनती हैं। 
जमन राष्ट्रसंघटन की जातीय सभा के सदृश ही इसकी बहुत 
सी बाते हें। उसी के सदृश इसको भी समझना चाहिए | 
पूशियन प्रतिनिधि सभा में सभ्याँ की संख्या लगभग 
४३३ हे। संपूण पुशिया जिलों में विभक्त हे जिनमें स प्रत्येक 
जिले मं प्रतिनिधि सभा के सभ्य चुननेवालां 

अतिनिथि सभा। की संख्या नियत el ३० वष की उमर से 
अधिक उमरवाळा व्यक्ति ही प्रतिनिधि के तौर 
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पर चुना जा सकता है। चुननेवालों के अपनी अपनी संपत्ति के 
अनुसार तीन विभाग हैं। जो जो व्यक्ति संपूर्ण कर का ३ 
भाग देते हैं वे प्रथम श्रेणी में गिने जाते हैं । अवशिष्ट ‡ 
भाग जो व्यक्ति कर में देते हैं वे द्वितीय श्रेणी में fia 
जाते हें, इसी प्रकार जो बचा हुआ तिहाइ भाग कर में देते 
हे वे तृतीय श्रेणी के व्यक्ति कहे जाते हें । प्रत्येक श्रणी कुल 
सभ्यो का $ स्वयं चुनती है) इस प्रकार श्रेणियों द्वारा चुने 
हुए व्यक्तियों को राज्य की ओर से यह अधिकार प्राप्त है कि 
वे प्रतिनिधि सभा के सभ्या का चुनाव करें । जब किसी 
सभ्य का प्रतिनिधि सभा में स्थान रिक्त हो जाता हे तब प्रति- 
निधि सभा उसके स्थान पर किसी व्यक्ति को स्वयं नहीं 
चुनती है अपितु उन चुननेवालों को ही सूचना भेज देती है । 
वे ही चुन कर प्रतिनिधि सभा में सभ्य को भेजते हें । यह 
चुनने का नवीन नियम १८४९ में प्रशिया में आरंभ 
केया गया था । इस रीति से संपत्तिवालों को विशेष 
अधिकार प्राप्त हें और निधन तथा दरिद्रों के अधिकार भी 
छीने नहीं गए हैं । धनिक संख्या में न्यून होते हैं पर 
वे कर भी अधिक ही देते हें । प्रशिया के गाँवों तथा नगरों 
में चुनाव की यही विधि प्रचलित है । लोगों का इस विधि 
पर यह्‌ आक्षेप है कि इसके द्वारा प्रतिनिधि सभा में जनता के 
प्रतिनिधि नहीं पहुँचने हें अपितु भिन्न भिन्न श्रेणियाँ के। 
कुछ भी हो । कई विदेशियों ने इस विधि को पसंद किया है 
क्योंकि इस विधि द्वारा चुननवाले मनुष्य ही रहते हें न कि 
स्थान । परंतु इसमें संदह भी नहीं है कि जहाँ इस विधि के 
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लाभ हैं वहाँ हानिय भी पयोप्त हे। सब से बड़ी हानि तो 
यही कही जा सकती है कि इस विधि द्वारा धनिक तथा 
निर्धनों का कलह अनंत सीमा तक चढ जाता है जो कि 
किसी भी जाति को अभीष्ट नहीं हो सकता है । 
प्रशियन छाड सभा के सभ्य प्राय: बड़े बड़े राज्याधिकारी, 
तालुकेदार, राजवशीय लोग तथा अन्य इसी प्रकार के राज्य 
द्वारा सम्मानित व्यक्ति हुआ करते हें । तीस 
लाड सभा । वषे की आयु से अधिक आयुवाछे ही लाडे सभा 
कं सभ्य बन सकते हैं । १८५७ भें इस सभा 
के सभ्या की संख्या लगभग ३०० थी | इनमें से १०० 
के लगभग तालुकेदार थे और १०० ही तालुकेदारों के द्वारा 
चुने हुए प्रतिनिधि भी थे । सारांश यह कि लाडे सभा के 
अधिक सभ्य प्राय: ताळुकेदारों में से ही आते हें । ये लोग 
राज के अतिशय भक्त होते हें और उन्हें देश में बहुत 
सुधार भी पसंद नहीं है । आयव्यय संबंधी बजट तथा इससे 
संबंध रखनेवाले अन्य सब प्रस्ताव पहले पहल प्रतिनिधि 
सभा में ही पास होते हें तथा वहाँ से पास हो कर लाडे सभा 
में भेजे जाते हैं। लाडे सभा को उन प्रस्तावों में सुधार का 
अधिकार प्राप्त नहीं है। लाडे सभा जो कुछ नियमानुसार कर 
सकती है वह यही है कि उन्हें चाहे पास करे, चाहे न पास 
करे परंतु वास्तव में लाडे सभा के सभ्य उन प्रस्तावों में बड़ी 
स्वतंत्रता से काट छाँट करते हें । 
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अमेरिका | 
अमेरिका की राष्ट्रसभा संसार के अन्य सब सभ्य देशों 
की राष्ट्सभाओं की अपेक्षा अधिक ध्यान देने योग्य È | 
हाशय त्राइस की सम्मति में तो अमेरिकन 
अमेरिकन राष्ट्सभा । शासनपद्धति के निर्माताओं की बुद्धि की यह 
Senate. अनुपम तथा अदूभुत कृति है। जो कुछ 
भी हो, इसमें संदेह नहीं कि अमेरिका की 
राष्ट्सभा ने अपना कार्य बहुत कुछ सफलता से किया है | 
अमेरिकन शासनपद्धति की तृतीय धारा में लिखा हुआ है कि- 


Y 


` ‹ अमेरिका की राष्ट्रसभा में प्रत्येक अमेरिकन राष्ठू की ओर 


से दो सभ्यों का आना आवइयक हे । इन सभ्यों को उस 


- राष्ट्र क [नयमानमाताआ तथ! शासका न चुना al न Th 


प्रजा ने। राष्ट्रसभा के प्रत्येक सभ्य को एक से अधिक सम्मति 
देने का अधिकार नहीं होगा? । आगे चळ कर उसी शासन 
पद्धति में यह भी लिखा हुआ है कि-'राष्ट्रसभा के सभ्यों का 
एक तिहाई भाग प्रति दूसरे वर्ष बदलता रहेगा । ३० वर्ष से 
न्यून आयुवाळे, अमेरिका में न रहनेवाळे तथा भिन्न राष्ट्र के 


` निवासी व्यक्ति को राष्ट्‌ सभा का सभ्य चुन कर नहीं भेजा 


जा सकता है । ? 

यहा पर यह्‌ एक बात लिख देना आवश्यक प्रतीत होता 
है कि अमेरिकन शासनपद्धति के निर्माताओं का राष्ट्रसभा 
के 


A AAND, 


निर्माण में उद्देश्य जनता के प्रतिनिधियों को भेजना न था, 
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उनका जो कुछ विचार था ae यह था कि इसमें भिन्न भिन्न 
राष्ट्रों के निंयमनिमाताओं तथा शासकों के ही प्रतिनिधि आवें । 
अमेरिका के राजनैतिक प्रबंध तथा शासन में वहां की राष्ट्र- 

सभा ही मुख्य है। भिन्न भिन्न राष्ट्रों की जनता ने चिरकाल से 
अपन अपने शासकों का चुनाव ही इस दृष्टि से करना प्रारंभ 
कर दिया है कि ae उनके अभीष्ट व्यक्ति को ही राष्ट्सभा 
में सभ्य के तौर पर चुन कर भेजा करे । इस प्रकार शासन- 
पद्धति के निर्माताओं का उद्देश्य सर्वथा ही तोड़ा गया है तथा 
उसका अब कुछ भी ध्यान रख कर कार्य नहीं किया जाता । 

अमेरिकन राष्ट्सभा का एक बड़ा भारी गुण यह है कि 
वह सवदा स्थिर रहती हे । यद्यपि उसके कुछ सभ्य 
प्रति दूसरे वषे aqua रहते हें तथापि सभ्यों से बह कभी 
भी रिक्त नहीं होती है, दो तिहाई सभ्य सदा ही उसमें 
विद्यमान रहते हैं, इस प्रकार यद्यपि अमेरिकन राष्ट्सभा के 
सभ्य बदलते रहते हैं परंतु aa स्वयं स्थिर रहती है । 

अमेरिकन राष्ट्सभा में राष्ट्सघटन के संपूर्ण राष्ट्रों को 
सभ्य भेजने का समान अधिकार प्राप्त È । इस एक समानता 
के कारण ही छोटे छोटे अमेरिकन राष्ट्रों ने प्रतिनिधि सभा 
में जनसंख्या के अनुसार सभ्य भेजने के नियम को स्वीकृत 
किया है। क्‍योंकि राष्ट्सभा में संपूण राष्ट्रों के समान 
अधिकार होने से बड़े Ube प्रतिनिधि सभा में अधिक 
सभ्यों को भेजते हुए भी छोटे राष्ट्रों पर अत्याचार करने में 
असमर्थ हें | 

प्रारंभ में अमेरिकन राष्ट्सभा में केवळ २६ ही 
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सभ्य थे । परंतु आज कल ९० Fl संसार के अन्य सभ्य 


देशों की अपेक्षा अमेरिकन राष्ट्सभा में सभ्यों की संख्या | 
बहुत ही कम प्रतीत होती है और यह नीचे के ब्योरे से 
बिलकुल स्पष्ट हो जाता है । 


द्श सभ्य 
अमेरिकन राष्ट्सभा ९० 
* ९ 
अग्रेजी छाडसभा ६०० 
पूशियन राष्ट्सभा ३०० ' 
फरासीसी राष्ट्सभा ३०० 
कनाडाकी ,, PAC) 
AN ~ 
आस्ट्रेलिया ,, ३६ 
जमेन राष्ट्सभा uc 


अमेरिकन राष्ट्रसभा के सभ्यों की संख्या का न्यून होना 
उसके लिये अच्छा ही हे, क्योंकि इससे साम्राज्य का काये 
बहुत ही अच्छी तरह से किया जा सकता है । अमेरिकन राष्ट- ; 
सभा के तीने प्रकार के कार्थ कहे जा सकते हैं--(१) नियम 
संबंधी, (२) न्याय संबंधी, (३) शासन संबधी | | 


राष्ट्सभा की नियामकशक्ति आय व्यय के प्रस्तावों को 
छोड़ कर प्रतिनिधि सभा के साथ मिली हुई हे । कर संबंधी | 
प्रस्तावों को छोड़ कर कोई भी प्रस्ताव जाति की दोनों = 
में सं कोई भी सभा पेश कर सकती हे । राष्ट्सभा का प्रस्तावों 
के पेश करने में बड़ा भारी हाथ हे। आय व्यय संबंधी प्रस्ताव 
प्रतिनिधि सभा में ही ges पेश हो सकते हें तथा फिर राष्ट्र- « 


= 
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सभा में जाते हें । इन प्रस्तावों में भी राष्ट्समा के सभ्य 
पय्योप्त तौर पर काट छॉट करने में स्वतंत्र हें। यदि दोनों ही 
सभाओं का किसी प्रस्ताव पर विवाद हो तथा वे दोनों ही 
उसे पास करने में सन्नद्ध नहां तो उस दशा में राष्ट्सभा तथा 
प्रतिनिधि सभा परस्पर मिल कर एक नवीन उपसमिति 
बनाती हें। उपसमिति जो निणय दे वही निर्णय दोनों 
सभाएँ उस विवादास्पद प्रस्ताव के विषय में मान लेती हैं । 
प्रस्ताव जब तक दोनों सभाओं में पास न हो लेवे तब तक 
प्रथान्न के पास नहीं भेजा जाता हे, प्रस्ताव का स्वीकृत करना 
न करना प्रधान के हाथ में हे। परंतु यदि ३ सम्मति से जातीय 
सभा की दोनों सभाएँ उस प्रस्ताव को पुन: पास कर देवें तो 
वह प्रस्ताव बिना प्रधान की स्वीकृति के ही राज्यनियम हो 
जाता है। यदि सभाओं के एक अधिवेशन में कोई प्रस्ताव 
पास न हो सके तो वह छोड़ा नहीं जाता | अगले अधिवेशन 
में उस पर पुनः विचार होता है तथा यदि उसे पास करना 
होता है तो पास कर दिया जाता है । 

अमेरिकन UTAN अंग्रेजी लाडे सभा के सदृश न्याय का: 
कार्य भी करती है । शासनपद्धति की पहली और दूसरी निय- 
मधारा के अनुसार जहाँ प्रतिनिधिसभा को “किसी को अपराधी? 
ठहराने की शक्ति हे वहो अपराधी के अपराध का न्याय करना 
राष्ट्सभा के हाथ में हे। जब अमेरिका के प्रधान पर मुक- 
दमा खड़ा हो तब राष्ट का मुख्य न्यायाधीश ही राष्ट्सभा 
में प्रधान का पद्‌ ग्रहण करता है जो कि प्राय: अमेरिका का 
रुपप्रधान भी होता है। ऐसी घटना कइ बार हो भी 
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चुकी है। १८६८ में प्रधान जानसन पर मुकदमा चला था; 
परंतु वह राष्ट्रसभा में छोड़ दिया गया था । एक बार युद्धसचिव 
तथा राष्ट्रसभा के एक सभ्य के साथ भी ऐसी ही घटना हो 
चुकी हे । राष्ट्रसभा ने न्यायसभा के रूप में अभी तक काये 
बहुत ही अच्छी तरह से किया है। यह भी इसी लिये कि 
प्रायः राष्ट्सभा के बहुत से सभ्य देश के बड़े प्रसिद्ध प्रसिद्ध 
प्राइविवाक ही हुआ करते हें । यह्‌ तो हुआ राष्ट्रसभा का 
न्याय संबंधी काये | अब हम उसके शासन संबंधी कार्य पर 
कुछ AÑ | 

राजदूत, मुख्य न्यायाधीश, मंत्री, तथा अन्य राष्ट्संघ- . 
टन के अधिकारियों को नियत करने में राष्ट्सभा प्रधान का 
हाथ बँटाती है । प्रायः प्रधान द्वारा निर्दिष्ट मंत्रिसभा के सभ्यो 
को राष्ट्सभा बिना किसी प्रकार के बोलने चालने के ही 
स्वीकृत कर लेती है। यह एक रीति सी बन गई हे और 
राष्ट्सभा के सभ्यों का कथन है कि ऐसा करना ही उचित 
भी है क्योंकि मंत्रिसभा के सभ्यों का उत्तरदातृत्व जहाँ प्रधान 
पर हे वहाँ उसी के द्वारा उनका चुनाव भी आवश्यक है । 
यद्यपि निम्नलिखित अधिकारियों के नियत करने में राष्ट्र: 
सभा की स्वीकृति आवश्यक है परंतु यहाँ पर भी राष्ट्सभा 
ने प्रधान को ही बहुत कुछ स्वतंत्रता दी हे। वे अधिकारी 
ये ह्‌-(१) राजदूत, (२) राष्ट्रीय न्यायाधीश, (३) भिन्न भिन्न 
विभागों के मुख्य अधिकारी (४) नोसेनाधिपति, (५) स्थळ सेना- 
घिपति, इत्यादि । राष्ट्सभा प्रायः भिन्न भिन्न राष्ट्रों के अधिका- 
रियों को नियत किया करती है । कई एक शक्तिशाली प्रधानों ने 
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राष्ट्सभा के इस अधिकार पर. बहुत ही दाँत पीसे परंतु यह 
अधिकार अभी तक उसी के हाथ में है, प्रधान उसे अपने हाथ में 
न ळे सका है अन्य छोटे छोटे अधिकारियों को भी या तो 
प्रधान ही नियत कर देता है या 'राज्यनियम समिति? 
( Courts of Law ) नियत कर देती = | 


राष्ट्सभा तथा प्रधान का उपरिलिखित कार्यों में सम्मि- 
लित अधिकार शासनकाये सें तथा राजकीय प्रबंध भें विलंब 
अवश्य करवाता हे । आदि में प्रधान पर राष्ट्सभा का 
बंधन इसी लिये रखा गया था कि वह स्वेच्छाचारी न हो 
सके । जो कुछ भी हो, अधिकारियों के नियत करने में राष्ट्- 
सभा तथा प्रधान के सम्मिलित अधिकार से जो हानियाँ 
हें वे स्पष्ट ही हें, उनको छिपाया नहीं जा सकता। 


विदेशों के साथ संधि आदि के करने में भी प्रधान राष्ट्र: 
सभा के पंजे में जकड़ा हुआ है । शासनपद्धति के निर्मा- 
ताओं के काल में राष्ट्रसभा के सभ्य केवळ २६ ही थे, यह 
पहले ही लिखा जा चुका =| उस समय वह एक छोटी सी 
गुप्रसभा का कार्य भली प्रकार से कर सकती थी; परंतु इस 
समय इसके सभ्यों की संख्या पर्याप्त है अतः विदेशी 
संधि का विषय भी प्रधान तथा राष्ट्र्सभा में दोनों के हाथ 
में सम्मिलित तौर पर होना अत्यंत हानिकारक है । यदि अमे- 
रिका की स्थिति भी युरोपीय देशों के सदृश होती तो इस 
का सुधार शीघ्र ही करना पड़ता । दैवी घटना से अमे- 
रिका युद्ध आदि के झगड़ों से अभी बहुत दूर है, अतः उसको 
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अभी तक इसमें परिवतेन करने की आवश्यकता का अनु- 
भव नहीं हुआ है। 
अमेरिका की प्रतिनिधि सभा में अमेरिकन राष्ट्रों 
के प्रतिनिधि नहीं होते हें अपितु अमेरिकन जनता की ओर 
से वे लोग चुने जाते हैं । भिन्न भिन्न 
प्रतिनिषि सभा। राष्ट्रों को उनकी जनसंख्या के अनुसार 
सभ्य भेजने का अधिकार मिला हुआ È | 
आरंभ में जातीय सभा ने जनसंख्या के अनुसार जितने 
सभ्य नियत किए थे उनकी संख्या ६५ थी । उस 
. समय प्रतिनिधि तथा जनसंख्या का अनुपात १: ३०००० था | 
परंतु अब तो यह अनुपात aga गया हे और प्रतिनि- 
feat की संख्या ags गई है । आज कल प्रतिनिधि 
सभा के सभ्य ३५७ हें और प्रतिनिधि तथा जनसंख्या का 
अनुपात भी १: १७३९०५ है। जन जिन राष्ट्रों की १७३९०५ 
के ६५ गुणा से कुछ ही जनसंख्या अधिक है उन्हें जातीय 
सभा ने ७ सभ्य भेजने का अधिकार दिया है और 
जिनकी १७३९०५ से जन संख्या कम भी हे उन्हें भी १ पूति- 
) निधि भेजने का अधिकार प्राप्त है। अमेरिका में १० वें वष 
* गणना की जाती है और उसी गणना के अनुसार १० वर्ष के 
. लिये प्रत्येक राष्ट्र की पूतिनिधि भेजने की संख्या निश्चित कर 
: दी जाती है । पूनितिधि सभा का पूति युग्म वर्षा में ( जैसे . 
१८९२, ९४, ९६, ) ही चुनाव हुआ करता है । 
पूतिनिधि सभा के सभ्य के तौर पर चुने जाने के लिये 
निम्नलिखित बातों का किसी व्यक्ति में होना आवश्यक हे | 


` 
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( १ ) पच्चीस वषे से आयु कम न हो । 
(२) सात वषे से अमेरिका का नागरिक हो | 
(३) चुनाव के समय उसी राष्ट्र में रहता हो जिसकी 


ओर से वह चुना गया हो | 

प्रतिनिधि सभा के सभ्य पूयः दो वर्ष के लिये ही चुने 
जाते हें | राष्ट्सभा के सभ्यों के सदृश इनका चुनाव नहीं 
होता है। इसका परिणाम यह है कि पूति द्वितीय वर्ष संपूर्ण 
gaa सभा नवीन रूप से चुनी जाती है । 

राष्ट्सभा के शीर्षक में यह लिखा जा चुका है कि वह 
एक gat से स्थिर कही जाती है. क्योंकि उसके ३ सभ्य 
सदा ही विद्यमान रहते हें | परंतु अमेरिकन झासनपद्धति 
मं प्रतिनिधि सभा के अनुसार ही राष्ट्सभा भी बदलती 
हुई ही गिनी जाती है । दृष्टांत के तौर पर १८९५-५७ की 
जातीय सभा के अधिवेशन को ५४ वां अधिवेशन कहा जाता 
हे, यह इसलिये कि उस समय पूतिनिधि सभा का ५४ वॉ 
अधिवेशन था । | 

अमेरिकन शासनपद्धति ने चुनाव के लिये कोई विशेष 
गुण नियत नहीं किया है । जातीय सभा का यह निणय है 
कि भिम्न भिन्न राष्ट्रों के स्वराष्टीय शासन के लिये जो जो 
व्यक्ति राष्ट्रीय शासकों को चुननेवाले हों वे ही राष्ट्सभा तथा 
प्रतिनिधि सभा के सभ्यो के चुनने के अधिकारी हो सकते हैं । 

सारांश यह कि अमेरिका में प्रतिनिधियों के चुनाव में 
भिन्न भिन्न राष्ट के अपने अपने नियम ही ळगते हैं न कि 
राष्ट्रसंघटन के | 
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शासनपद्धति के चौदहवें (जो कि १८६६-६८ में पास 
किए गए) सुधार में राष्ट्रों पर इस बात का बल दिया गया 
हृ कि जहाँ तक हो सके वहाँ तक चुनने का अधिकार जनता 
में विस्तृत होवे । प्रतिनिधियों के चुनाव में भिन्न भिन्न राष्ट्रों 
का पर्याप्त धन व्यय हो जाता है । कई बार बड़े बड़े नगरों में 
केबल एक बार के चुनाव में ही २००० पाउंड खच हो जाते 
हे । यद्यापि यह व्यय शासनपद्धति की नियमधाराओं के 
विरुद्ध है तथापि अपने आप को या अपने प्रतिनिधियों को 
ही चुनवाने में अमीर छोग रुपयों के बहाने में कोई कसर नहीं 
करते हैं । 
प्रतिनिधि सभा के सभ्यों के चुनाव में प्राय: ४० से ६० 
वषे की आयु के बीच के ही व्यक्ति आते हें । ५० वीं जातीय 
* सभा का जननिरीक्षण किया गया था तब मालूम पड़ा थाकि 
उसमें लगभग ३ सभ्य वकील तथा बेरिस्टर थे । इसी प्रकार 
५२ वीं जातीय सभा के समय भी इनकी संख्या कुछ सभ्यों 
की ३ ही थी-। वकीलों तथा बैरिस्टरो से उतर कर अमेरिकन 
जातीय सभाओं में व्यापारी तथा व्यवसायियों की संख्या हुआ 
करती हे | परंतु यहाँ पर यह न भूलना चाहिए कि अमेरिका 
के राज्याधिकारी इसके सभ्य नहीं होते हें ओर अमेरिका! 
के प्रसिद्ध प्रसिद्ध धनाढ्य व्यक्ति भी इसके सभ्य नहीं बनते 
हैं, क्योंकि उनको इतना समय नहीं होता है कि वे अपना 
काम छोड़ कर देश की राजनीति में भाग ळे सकें । 
प्रतिनिधि सभा में भी राष्ट्सभा के सदृश अपने 
ही नियम हैं। प्रायः प्रतिनिधि सभा को अपनी उपस- 
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मितियों के लिये भी नियम बनाने पड़ते हें प्रतिनिधि सभा 
~ ~ ~ eo c ` 
के सभ्य इतने होते हे कि किसी भी काये का उनके द्वारा 
A डात c ° 
होना कठिन होता है। अतः प्रतिनिधि सभा अपने संपूण काये 
उपसमितियों द्वारा ही करवाती है । उपसमितियों के सभ्यों : 
का चुनाव एकमात्र प्रतिनिधि सभा के प्रधान के ही हाथ 
में है ओर यही एक काये .है जिससे प्रतिनिधि सभा के प्रधान 
की शक्ति संपूर्ण अमारिकन शासनपद्धति में एक समझी जाती 
है । प्रतिनिधि सभा की उपसमितियों की शक्ति अपने अपने 
काये में बड़ी भारी है और यह क्यों ? इसी लिये कि 
उपसमितियों के हाथ में ही भ्रतिनिधि सभा ने लगभग 
अपनी संपूण शक्ति बाँट दी हे । राष्ट्सभा के सभ्य संख्या में 
थोड़े होते हैं अतः वे अपनी उपसमितियों के वार्षिक विवरण 
को प्ण तौर पर सुनते & तथा विचारते हैं, स्थान स्थान पर 
उसका सुधार भी करते हैं परंठु प्रतिनिधि सभा अपनी 
अपनी उपसमितयों के वार्षिक विवरण की इस प्रकार आलोचना 
नही कर सकती है क्‍योंकि उसके सभ्यों की संख्या बहुत 
अधिक है । यह अभी हमने दिखाया हें कि किस प्रकार 
nat : On A . ९ 
उपसामितियों के हाथ में प्रतिनिधि. सभा की संपूण शक्ति 
चली गइ हे। यहाँ पर यह विचार स्वयं ही कर लेना चाहिए 
कि उस व्यक्तिकी कितनी अधिक शक्ति होगी जो कि एकमात्र 
ti ~ it CS AA 
इन उपसमिंतियों के सभ्यों का चुननेवाला हो । आतिनिर्धिः 
~ ~ ~ Ss 
सभा के प्रधान की शक्ति इसीलिये अनुपमेय है। इसके 
७ s a 
चुनाव के काल में प्रतिनिधि सभा में जो विक्षोभ होता हे 


~ 


वह देखने लायक हे। प्रतिनिधि सभा अपने प्रधान को 
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प्रतिनिधि सभा के सदृश 'प्रवक्ता? का नाम देती है। जो 
कुछ भी हो, अंगरेज़ी तथा अमेरिकन प्रवक्ता में आकाश 
पाताळ का अंतर होता है | 
| | | me, अंगरेजी प्रवक्ता का मुख्य गुण 'निष्पक्षपात' होता हे। यद्यपि 
वह भी किसी न किसी दळ की ओर से ही चुना जाता है 
परंतु ज्योंही बह बेंच से उठ कर प्रधान का पद ग्रहण करता 
है उसी समय ag दलसंबंधी प्रेमों को छोड़ कर सबको एक 
ही दृष्टि से देखने लगता हे | चाहे उसका कोई मित्र हो चाहे 
शत्रु हो, प्रवक्ता के रूप में तो उसके लिय सब एक as 
अंगरेज्ञी प्रवक्ता का भी मान्य, शक्ति, तथा अधिकार पर्याप्त 
होता है परंतु वह इस लिये नहीं कि उसके पास कोई राज- 
नैतिक शक्ति नहीं है । यद्यपि वह भी प्रतिनिधि सभा में 
किसी एक दळ को प्रबंछता दे सकता है परंतु ag ऐसा 
नहीं करता क्योंकि इंगळेंड में आरंभ से ही ऐसा चला 
आया है | 

परंतु अमेरिकन '्रवक्ता? को तो पक्षपात की मूर्ति कहा 
जा सकता हे | वह प्रतिनिधि सभा की जितनी उपसमि- 
feat बनाता है उनमें अपने मित्रों तथा अपने दळवालों को 
ही रखता है। उपसमितियों के प्रधान को भी अमेरिकन प्रवक्ता 
ही चुना करता है । इस काये में यद्यपि उसे पर्याप्त परिश्रम 
तथा चिंताओं का सामना करना पड़ता है परंतु शक्ति के 
साथ ये बातें रहा ही करती हैं । अमेरिकन....प्रवक्ता-की 
शक्ति की अंगरेज़ी महामंत्री.से उपमा दी जा सकती है। दोनों 


णि A A ` i 3 >> थ oN 

| ls आप ही चुनती है तथा उसे 'प्रधान? के स्थान पर अंगरेज़ी 
। 

| 


= 
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को अपनी अपनी समितियों के बनाने में समान चिताओं का 
सामना करना पड़ता है । अमेरिका के प्रवक्ता की शक्ति तथा 
मुख्यता इसीसे भी समझी जा सकती हे कि उसका.वेतन-१ ६०० 
पाउंड हे जो कि अमेरिका जैसे देश में बहुत ही अधिक 
समझा जाता है । प्रवक्ता मान तथा दर्ज में उप- 
प्रधान के नीचे तथा Bea न्यायाधीश के तुल्य समझा 
जाता है । 
यह्‌ पहले ही लिखा जा चुका है [कि किसी भी पूस्ताव के 
राञ्यनियम बनने के fea दोनों सभाओं की स्वीकृति 
और Tata के हस्ताक्षर का . होना आव- 
जातोय सभा । इयक है । यदि प्रधान हस्ताक्षर न करे तथा 
प्रस्ताव को सभाओं के पास छोटा दे और 
सभाएँ पुनः उसी प्रस्ताव को अपने सभ्यो की ३ सम्मति 
से पास करें तो वह ब्रिना किसी प्रधान के हस्ताक्षर के 
राज्यनियम बन जाता È | 
प्रत्येक प्रस्ताव का प्रधान द्वारा १० दिन तक लौटा देना 
आवइयक है । यदि वह इन दिनों के अंदर न लौटा दे तो वही 
प्रस्ताव राज्यनियम वना हुआ समझा जाता È | अमेरिका में सभा 
के कार्य को प्रारंभ करने के लिये आधे सभ्यों का आरंभ से 
अत तक होना आवश्यक है | इंगछेड में जहाँ प्रतिनिधि सभा 
म ६७० मभ्य हें वहाँ उसके काये के प्रारंभ करने के लिये 
४० सभ्यों का होना ही आवश्यक रखा गया है । अमेरिका 
में आय व्यय संबंधी प्रस्ताव को छोड़ कर कोई भी प्रस्ताव 
किसी सभा की ओर से आ सकता है। प्रतिनिधि सभा में 
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जो प्रस्ताव पेश होते हैं उनकी वार्षिक संख्या लगभग f 
१०००० के है। यह संख्या बहुत ही अधिक हे । कुछ | 
वर्षो के प्रस्तावों का व्योरा निम्नलिखित है | 
जातीय सभा का अधिधशन | प्रस्तावों की संख्या । 

६११ प्रतिनिधि सभा 

में पेश किए गए । 
४४३ राष्ट्सभा में 

पेश किए गए | 


bs १४३२८ प्रति० द्वारा 
(CERES) CSS १९९४९ ५०३९८ राष्ट्र स० हारा 


(१८६१-६३) ३७वीं १०५४ 


इस प्रकार प्रस्तावों की संख्या तथा नियम निमोण के 
विषय में जो कुछ लिखना था लिखा जा चुका ,हे। अब झासन- 
पद्धति के मुख्य अंग ' प्रधान ? पर कुछ लिखा जायगा | 
अमेरिका की झासनपद्भति के अनुसार शासन की 
संपूर्ण शक्ति प्रधान के हाथ में है। परंतु एक व्यक्ति यह काये 
+ केसे कर सकता है ? वास्तव में प्रधान तो बहुत 
प्रथान। से विभागों के मुख्य मुख्य अधिकारियों को नियत 
करता है तथा उनकी सहायता से संपूण अमेरिका 
का शासन करता है । उपप्रधान के तो कोई विशेष अधिकार 
ही नहीं हें। वह तो प्रधान की अनुपस्थिति में ही काये करता 
हे ओर Aa उसका सहायक होता हे | 
_ जनताद्वारा चुने हुए सभ्य ही प्रधान का चुनाव करत | 
` ` हें। इस प्रकार प्रधान का चुनाव जनता के हाथ में सीधे तौर | 


Ce 
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पर नहीं है अपितु प्रतिनिधियों के द्वारा होता है। प्रत्येक राष्ट्र 
को जितने सभ्य जातीय सभाओं के लिये चुनने पड़ते हें उतने 
ही सभ्य उन्हें प्रधान के चुनाव के लिये अलग चुनने पड़ते हैं। 
शासनपद्धति के निर्माताओं का प्रतिनिधियों द्वारा प्रधान 
के चुनाव में उद्देश्य यह था कि प्रतिनिधि अपनी अपनी 
सम्मति द्वारा प्रधान का चुनाव करें परंतु प्रायः आज कळ 
ऐसा नहीं होता है । प्रधान के चुनाव में भी भिन्न भिन्न 
दलों का हाथ है । 
अमेरिका में उत्पन्न वा शासनपद्धति निर्माण काल में 
बने हुए नागरिक को छोड़ कर अन्य किसी को प्रधान बनने 
का अधिकार नहीं है । ३५ वर्ष से न्यून आयु के व्यक्ति को 
प्रधान का पद्‌ ग्रहण करने का अधिकार नहीं हे । १४ वर्षों 
से कम वहाँ रहा हुआ व्यक्ति भी प्रधान नहीं बन सकता है | 
प्रधान के अमेरिका के शासक के तौर पर निम्नलिखित 
कार्य कहे जा सकते हें 
(१) अमेरिका के काथ पर बुळाई हुई राष्ट्रीय सेना 
के जातीय स्थल तथा नौ सेना के मुख्य सेनापाति 
के पद्‌ को ग्रहण करना | 
(२) azan की अनुमति से राजदूत, राष्ट्रीय मुख्य 
मुख्य शासक, मुख्य न्यायाधीश तथा भिन्न भिन्न 
राजकीय विभागों के उच्च उच्च अधिकारियों 
को ,नियत करना । 
(३) asan के 3 सभ्यों की अनुमति स विदेशीय 
राष्ट्रों से संधि आदि करना । 
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५ (४) पूतिनिधि सभा द्वारा दंडित व्यक्ति को छोड़ कर 

अन्य व्यक्तियों के अपराध को क्षमा कर सकना। 

(५) आवश्यकता पड़ने पर दोनों ही सभाओं का 
इकट्ठा अधिवेशन बुलाना | 

(६) ` जो प्रस्ताव राजनियम बनाना मंजूर न हो उस पर 
. हस्ताक्षर न करना तथा जातीय सभाओं के पास 
पुनार्विचार के लिये उसे लौटा देना । यदि जातीय 
सभा के ३ सभ्य उसे पुनः पास कर दें तो बह 
राज्यानियम बन जाता है, यह पहले ही लिखा 
जा चुका है । 

( ७ ) जातीय सभा को संपूण राष्ट्रों के परस्पर मेल का 
विश्वास दिलाते रहना | 

( ८ ) अमेरिकन राञ्याधिकारियों को कार्य सुपुदे करना। 

( ९ ) विदेशी gat का स्वागत करना | ; 

(१०) इस बात का ध्यान रखना कि राज्यनियमों का 
संचालन विश्वासपूर्वक उचित रीति से हो रहा. 
है वा नहीं। 

इन सब उपरिलिखित अधिकारों को तथा कत्तेठ्यों को. चार 

विभागों में बॉट संकते हैं | 

(१) विदेशियों से संबद्ध कार्या का अधिकार | 

(2) अतरीय शासन से संबद्ध अधिकार | 

( ३ ) नियमाक अधिकार | 

(४ ) अधिकारियों को नियत करने के संबंध के अधिकार | 

अब हम इनमें से एक एक का प्रथक्‌ प्रथक्‌ विचार करेंगे | 


५७५ 
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अमेरिका में विदेशीय नीति का भी एक मुख्य स्थान 
होता यदि अमेरिका भी युरोप जैसे देशों की तरह भिन्न भिन्न 
शक्तिशाली विरोधी राष्ट्रों के बीच में पड़ा 
होता । अमेरिका युरोप से दूर है, अतः 
युरोप के विक्षोभों का अमेरिका पर बहुत 
बड़ा प्रभाव नहीं पड़ सकता । इस दशा में विदेशीय नीति 
का अमेरिका में मुख्य स्थान न होने पर भी उसे विशेष क्षति 
अभी तक नहीं हुई है । प्रधान युद्ध की उद्घोषणा नहीं कर 
सकता है क्योंकि यह्‌ कार्य जातीय सभा का है। पर इसमें 
संदेह नहीं है कि अमेरिका का प्रधान यदि चाहे तो वह 
राज्य-कार्य इस प्रकार चला दे जिससे जातीय सभा के लिये यह 
आवश्यक हो जाय कि वह युद्ध की उद्घोषणा करे। १८४५ में 
प्रधान पाळक ने ऐसा किया भी था। प्रतिनिधि सभा का यद्यपि 
राजनीति में कोई सीधा हस्तक्षेप नहीं हे तथापि अपनी सभा 
में वह भिन्न भिन्न प्रस्ताव भिन्न भिन्न राजनीति के विषय 
में पास करती रहती है ओर कई बार राष्ट्सभा को भी अपने 
प्रस्तावों म॑ सम्मिलित होने के लिये बुला लिया करती है। यह 
तभी होता हे जब किसी प्रस्ताव पर उसे विशेष बल 
देना होता है । परंतु प्रधान इन प्रस्तावों पर चलने के लिये 
बाधित नहीं है और प्राय: वह्‌ इन प्रस्तावो की अबहेलना ही 

किया करता है । 
प्रतिनिधि सभा उपरिलिखित प्रकार से प्रधान 
को प्रभावित नहीं कर सकती है ओर वह एक दूसरी 
विधि से उसे अपनी इच्छाओं पर चलने के लिये बाधित भी 


= \ 
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कर सकती. है । व्यापार-व्यवसाय की संधि तथा आय. व्यय 
संबंधी विषयों में प्रधान प्रतिनिधि सभा के-<बंधन में है .। 
आधुनिक युद्धों में धन की. कितनी आवश्यकता होती हे 
यह किसीसे छिपा नहीं है । प्रधान युद्ध safa 
कर ही नहीं सकता है जब तक कि प्रतिनिधि सभा रुपए 
आदि की उसे सहायता gar स्वीकृत न कर ले । सारांश 
यह हे, कि प्रधान जहा राष्ट्रसभा तथा प्रतिनिधि सभा के 
बंधन में है वहाँ स्वतंत्र भी हे | प्रतिनिधि सभा की शक्ति. से 
वह बाहर है और राष्ट्रसभा भी उसे बहुत सी बातें स्वतंत्र 
तौर पर करने देती है । 
शांतिकाल में प्रधान के अधिकार अति परिमित होते हैं । 
यह इस लिये कि प्राय: भिन्न भिन्न राष्टू अपना प्रबंध तथा 
शासन करने में बहुत कुछ स्वतंत्र हैं । 
(२) अंतरीय शासन परंतु युद्ध के काल में, विशषतः देशिक युद्ध 
संवंधी अधिकार । (Civil war) मे प्रधान की शक्ति अनंत सीमा 
तक बढ़ जाती है । युद्ध के काळ में ag 
स्थल सेना तथा नो सेना का मुख्य सेनापति होता है और 
राष्टू की संपूर्ण शक्ति को अपने हाथ में कर सकता है । 
यदि जातीय सभा चाहे तो उसे उस विपत्काल में अनंत 
शक्तिशाली और एकमात्र स्वेच्छाचारी का रूप भी दे सकती है | 
इस शक्ति से प्रधान राष्ट्संघटन के संपूण राष्ट्रों के अतरीय 
विद्रोहों को दमन कर सकता है और प्रधान के भय से इस 
प्रकार*की घटनाएँ प्रायः होती भी नहीं हैं । | 
अमेरिका का प्रधान दोनों जातीय सभाओं में से किसी भी 
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सभा का सभ्य नहीं हो सकता है । वह तो स्वयं जनता का 
एक अधिकारी है । जनता ने उसे. नियामक 

(३ ) नियम शाक्ति की बुराइयों से अपने आपको बचाने 
आधिकार । के fea नियत किया है तथा उसे साथ 
ही यह अधिकार भी fear हे कि वह 

जिस प्रस्ताव को चाहे एक बार ही पास न करे । न अमेरिका 
का प्रधान और न उसके अधिकारी सभाओं में एक भी 
प्रस्ताव पेश कर सकते हैं क्‍योंकि वे सभाओं के सभ्य ही 


नहीं होते हैं | 


शासनपद्धति के निमोताओं ने राज्याधिकारियों को नियत 
करना प्रधान के हाथ में दिया है और इस प्रबल शक्ति 
का वह दुरुपयोग न कर सके अतः 
(४) अधिकारियों की उस पर राष्ट्रसभा की स्वीकृतिरूपी 
नियुक्ति संबंधी Sq भी लगा दी है । प्रधान जॉनसन को 
atari छोड़ कर अन्य किसी भी प्रधान से राष्टूसभा 
का इस विषय में प्रायः झगड़ा नहीं हुआ 
है । प्रधान द्वारा नियत किए हुए बड़े बड़े अधिकारियों की 
सभा को हम प्रधान की मंत्रिसभा कह सकते हें । एक बार 
usam की स्वीकृति से मंत्रियों को नियत कर के प्रधान 
उन्हें पदच्युत भी कर सकता है या नहीं, इस विषय पर 
चिरकाल से विवाद चळ रहा है । परंतु बहुत से विद्वानों की 
सम्मति तो यही है कि वह ऐसा कर सकता है । अमेरिका के 
राजकीय बिभाग तथा उनके अधिकारी निम्नलिखित हैं । 
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विभाग मंत्री 

( १ ) राष्ट्‌ विभाग ई .. ... राष्ट्रसचिव 

(२) कोष विभाग ( खजाने का विभाग) कोष ” 

( ३ ) युद्ध विभाग POR अ. यद्ध । 4 | 
(४) नौ विभाग 7 नो. ३ 
(५) न्याय विभाग ... -.. . :-. न्याय ? 3 
( ६ ) डाक तार विभाग 97७ es “डोक तारि VE 

(७ ) अंतरीय विभाग ( गृह्य प्रबंध विभाग) sata” 

( ८ ) कृषि विभाग a ccs SiMe 75 


आज कलं प्रायः यह्‌ प्रश्‍न सर्वत्र उठा हुआ है कि अमे- 
रिका में प्रसिद्ध प्रसिद्ध व्यक्ति प्रधान का पद क्यों नहीं ग्रहण 
करते हें जब कि प्रधान की शक्ति तथा उसका मान्य भी 
बहुत ही अधिक है | इसके कारण महाशय त्राइस की 
सम्मति में ये हें-- ` 

(१) पहला कारण तो यह्‌ है कि अमेरिका में बड़े बड़े | 
योग्य व्यक्ति राजनीति में प्रवेश करने का इतना यत्न नहीं > 
करते जितना कि इंगळेंड तथा अन्य युरोपीय जातियों में । 
यह क्यों ? यह इसीलिये कि अमेरिका के बड़े बड़े योग्य 
पुरुष धन बटोरने में जितना अनुराग रखते हैँ उतना राजनैतिक 
कार्या में नहीं | 


(२) दूसरा कारण यह है कि अमेरिकन शासनपद्धति 
ही इस प्रकार की है कि योग्य योग्य व्यक्तियों को प्रधान 
पद्‌ ग्रहण करने का अंबसर कम मिळता हैं | 
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A 


(3) तीसरा कारण यह भी कहा जा सकता हे Í 
~ A ~ र >. होते x 
बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्तियों के शत्रु भी पर्याप्त ही होते हैं 
मध्यम श्रेणी के व्यक्तियों के शत्रु तो अधिक नहीं होते 
परंतु मित्र अवश्य अधिक होते हैं । 


क 

| 
x 
ह्‌ 
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छठा पारच्छेद । 
Ar 
स्विद्जलेंड | 
स्विट्जरलैंड संपूण युरोप का स्त्रग कहा जा सकता है | उच्च 
पवेतमालिका पर स्थित स्विसजनता जिस स्वतंत्रतादेवी का 
दुग्ध पान कर रही है वह अन्य देशों की 
राष्ट्मंघटन का उद्भव । जनता से सकड़ों मील दूर हे । स्विट्जर्लेंड 
में किसी एक जाति का निवास नहीं है । 
भिन्न भिन्न जातियों के व्यक्तियों की ही वह निवासभूमि È | 
वत्तेमान काळ की गणना के अनुसार उस स्वर्गीय देश में 
२०८३०९७ जर्मन, ६३४६१३ फरासीसी, १५५१३० इटेलियन, 
तथा ३८३५७ रोमन भाषाभाषी जनों का निवास है | यदि बाँध- 
वता की तथा जातीयता की भिन्नता ही स्विस्‌ जनता में होती 
° ~ iy ° a 
तब भी कोई बात थी । उसमें घर्म की भिन्नता भी पर्याप्त है । 
उसका कारण यह हे कि स्विट्जलैडं के पवेतीय प्रदेशों के 
कुछ प्रांतों पर युरोप के धार्मिक परिवत्तनों तथा सुधारों का 
| कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा हे | इसका परिणाम यह हैं कि उस 
ee स्थान के निवासी केथोलिक धमे के ही कट्टर पक्षपाती हें । 
परंतु इसमें संदेह नहीं कि स्विदजळेंड की तराई के लोग 
पूण प्रोटस्टेंट भी हें । इस प्रकार गणना करने से प्रतीत हुआ 
हे कि स्विट्जळेंड में जहॉ प्रोटेस्टेंट रै हें वहाँ कैथोलिकों 
t की संख्या र ही है । धर्म, भाषा, तथा जातीयता में परस्पर 
° ° ~ A 
we सवथा विभिन्न स्विस जनता में कोन सी 'शासनपद्धति' उपयुक्त 
| > 
* हो सकती है ? यह प्रश्‍न स्वभावतः ही चित्त में उपस्थित 


apwan 


a2 
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होता है | इसका समाधान करने से ga हम स्विटजळेंड के 


राजनैतिक परिवत्तेन पर ही पहले पहल कुछ लिख देना 


आवश्यक समझते हें । - 

स्विट्जळेंड' में सन्‌ १३०९ में ही वे परिवत्तन आरंभ हो 
गए थे जिन्होंने वत्तमानकालीन- आइचर्यप्रद्‌, विचित्र faa- 
शासनपद्धति को जन्म दिया है। उन दिनों में aad सरोवर के 
तटस्थ स्कीज, पूरी, तथा अंतवेंडन के प्रांतों ने ama हेनरी 
सप्तम से कई एक स्वतंत्रता संबंधी अधिकार प्राप्त कर लिए 
थे। १३ वी सदी के मध्य में ही ये सब के सब प्रांत पर- 
स्पर मिल गए थे और यह तत्कालीन स्विस राष्टू-संघटन 
ही वत्तेमानकालीन स्विस राष्ट्संघटन का जन्मदाता कहा 
जा सकता है । समय में Wa: Ad: इस राष्ट्-संघटन में जहाँ 
अन्य स्विस-राष्टू मिळते चळे गए वहाँ इसकी शक्ति भी बहुत 
ही बढ़ गई । विजयी नेपोलियन ने स्विस राष्ट-संघटन स 
स्वतः लाभ उठाने की इच्छा स उसमें अपनी सेना भेजी 
तथा तत्कालीन फरासीसी शासनपद्धति क अनुसार ही वहाँ की 
शासनपद्धति भी कर दी और अपने साथ उसका घनिष्ट 
संबंध जोड़ने का यत्न भी किया । १८१५ में ज्यों ही फ्रांस की 
शक्ति स्विट्‌जळेंड से हटी त्याही वहाँ की शासनपद्धति में 
परिवत्तन होना आरंभ हुंआ। राष्ट्-संघटन के संपूर्ण राष्ट फरा- 
सीसी शासनपद्धति से बहुत ही अधिक असंतुष्ट थे अतः उन्होन 
अपने देश की प्राचीन शासनपद्धति का पुनः उद्धार किया | 

१८४८ के लगभग स्विस Meee राष्ट्रों तथा केथोलिक 
राष्ट्रों के बीच धार्मिक युद्ध हो गया जिसमें केथोलिक दवारे । 
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इसका परिणाम यह हुआ कि १८४८ में एक नई शासनपद्धति 
निर्माणकी गई । १८७४ में शासनपद्धति में कई एक ऐसे 
परिवत्तेन किए गए जिससे राष्ट्र-संघटन की शक्ति पूवापेक्षा बढ़ 
गई जो कि आज कल स्विस-राष्ट्र-संघटन के आधार का काम 
कर रही है। स्विस-राष्ट-संघटन में छोटे छोटे चौबीस राष्टू सम्मि- 
लित हें। शासनपद्धति के अनुसार अमेरिका की तरह 
स्विटजळेंडमे भी दो सभाओं का होना निश्चय हुआ | एक UZ- 
सभा, द्वितीय प्रतिनिधि सभा। राष्ट्रसभा में भिन्न भिन्न राष्ट्रों 
के प्रतिनिधियों का आना निश्चय हुआ और प्रतिनिधि सभा में 
जनता के प्रतिनिधियों का आना ही उपयुक्त ठहराया गया | 
१८७४ में राष्टू-संघटन का मुख्य न्यायालय बनाया गया जो कि 
स्विदजैलड में साम्राज्य का मुख्य न्यायालय समझा जाता है | 
स्विस्‌-राष्ट्‌-संघटन प्रति दिन नवीन नवीन नियमों को 
पास करवा कर अपनी शक्ति को बढ़ाता जाता हे ओर उसका 
“mm यह हे कि स्विस-राष्ट्‌ स्वयं इतने 


wea के यण । छोटे हैँ कि बहुत से कार्य एकमात्र उनसे 


नहीं किए जा सकते है । वे अपनी आव- 
उयकताओं को अकेले ही पूर्ण करने में सवथा ही असमथ हं | 
इस दशा में राष्टू-संघटन का बहुत से कार्यों को अपने हाथ 
में ळे कर उन्हें सहायता पहुँचाना आवश्यक प्रतीत होता È | 
यहाँ पर यह स्मरण रखना चाहिए कि Raangs में सबसे 
बड़ से बड़े राष्ट्र की जन-संख्या पाँच लाख से ऊपर नहीं है। और 
ऐसे भी छोटे छोटे राष्ट्र उसमें सम्मिलित हें जिनकी 
जनसंख्या तेरह हजार से ऊपर नहीं है । स्विस्‌-राष्ट्-संघटन 
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के निम्नलिखित काये गिबाए जा सकते हें- | 
(१) राष्ट्रों के विदेशीय संबंधों का निरीक्षण तथा नियमन । 
(२) राष्ट्रों की अंतरीय स्वरक्षा, शांति तथा प्रबंध 
को करना | 
(३) देश के धार्मिक संघों तथा मठों का प्रबंध करना | 
(४) मादक द्रव्यो के विक्रय तथा व्यवसायों के संचालन 
के लिये नियमों का बनाना | 
(५) रेलवे के निमोण तथा संचालन का प्रबंध करना | 
(६) विशेष fara रोगों से जनता को बचाने के लिये 
स्वास्थय संबंधी नियम बनाना । 
(७) व्यवसायों में श्रमियों की उन्नति के लिये श्रमसंबंधी 
नियमों का बनाना । 
(<) श्रमियों का बीमा कराना तथा व्यवसायिक नियमों 
, को बना कर प्रचलित करना | 
(९) नदियों तथा जंगलों का निरीक्षण करना | 
(१०) आवश्यकीय स्थानों पर भिन्न भिन्न राष्ट्रों के प्रेस संबंधी 
तथा निवास संबंधी राष्ट्रीय नियमों को शिथिल करना। 
(११) मुख्य मुख्य ase तथा get का निरीक्षण करना | 
फ्रीबग नामी राष्टू को छोड़ कर स्तिस्‌-राष्टू-संघटन के 
प्राय: सभी राष्ट्रों में सीधे तौर पर या टेढे तौर पर प्रत्येक 
राज्यनियम के पास करवान वा न करवाने 
ननसम्मति विषि। में राज्य-नियम द्वारा जनसम्मति लेने की 
कोई न कोई विधि अवश्य . प्रचलित हे। 
Me छोटे राष्ट्रों में जहाँ जनसम्मति सीधे ही प्रजा as ळी 


~ 
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जाती है वहाँ बड़े बड़े राष्ट्रों में, जिनमें कि प्रतिनिधि-सर्भा- 
त्मक राञ्यप्रणाली का ही बहुत कुछ अवलंबन है, जन- 
सम्मति wa की एक नवीन विधि काम मं लाई जाती 
है। स्विट्जळेंड में तीन प्रकार की जनसम्मति काम में 
ळाइ जाती है | 

( १) अबाधित जनसम्मति | 

(२) बाधित जनसम्मति | 

(३) नियामक जनसम्मति | 

जिन जिन स्विस्‌ राष्ट्रों! में अबाधित जनसम्मति की रीति 

प्रचलित हे वहाँ राज्य स्वयं राज्यनियमों के बनाने में जन- 
सम्मति के लेने के लिये प्रजा की ओर से बाधित नहीं हैं । 
al, इसमें संदेह नहीं है कि यदि जनता किसी राज्यनियम को 
राष्टू मे प्रचलित होने से सवथा ही हटाना चाहे तो वह उसे 
हटा Wedel. इस अवस्था में जनता के बहुत स 
व्यक्ति ( व्यक्तियों की संख्या भिन्न भिन्न राष्ट्रां के राज्यनि- 
यमों द्वारा भिन्न भिन्न नियत है ) अपने अपने हस्ताक्षर कर के 
राज्य के पास एक एसा प्राथनापत्र भेजते हे जिसमे लिखा 
होता है कि अमुक अमुक राज्यनियम हमें अभीष्ट नहीं है । 
अत: उन पर जनता की सम्मति ( राज्यनियमों पर वे ही व्यक्ति 
सम्मति दे सकते हैं जिनको कि प्रतिनिधिसभा के सभ्य चुनने 
का अधिकार प्राप्त है ) ले ली जाय । राज्य इस प्रकार के 
प्राथेनापत्र के पहुँचने पर राज्यनियमों पर जनसम्मति 
लेने के लिये बाधित है । प्रार्थनापत्र में लिखे हुए राज्यनियमों 
पर राज्य जनसम्मति sar है और जनता को et या न? 
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एक. ही उत्तर देना पंड़ता दे । इस प्रकार की जनसंम्मति wa 
से यदि कोई राज्यनियम न पास हुआ तो राज्य को अपनी 


इच्छाओं के विरुद्ध भी उस नियम को राष्ट्‌ में प्रचलित करने 


स हटाना पड़ता है । इस प्रकार प्रार्थनापत्र द्वारा राज्य की 


जनसम्मति लेने की विधि अबाधित जनसम्मति की विधि 


कही जाती है। परंतु बहुत से ऐसे स्विस्‌ राष्ट हैं जिनमें 
बाधित जनसम्मति की विधि का ही प्रचार हे। अथात्‌ उन 
उन राष्ट्रों में राज्य को राज्यनियम के बनाने के लिये स्वयं 
ही जनता की सम्मति लेनी पड़ती है । जनता को प्रार्थनापत्र 
भेजने की कोई आवश्यकता नहीं होती है | 
बाधित जनसम्मति किसी भी राष्ट्‌ की शासनपद्धति 
को प्रजासत्तात्मक राज्य के सिद्धांतों के बहुत समीप तक पहुँचा 
देती है, क्योंकि इससे प्रत्येक राज्यनियम 
वाधित जनतम्मति। के पास करने या न करने में सीधे-तौर पर 
जनता की ही सम्मति होती है । सबसे बेड़ा 
लाभ तो यह है कि इस विधि द्वारा जनता में शांति भंग नहीं 
होने पाती । अवाधित जनसम्मति की विधि में प्राथनापत्र 
पर जनता के हस्ताक्षर करवाने में राष्टू में बड़ा भारी बिक्षोभ 
उत्पन्न हो जाता है। वैलेस नामी स्विस्‌ राष्ट्‌ में ही १८४४ में 
पहल पहल अबाधित जनसम्मति की विधि प्रचलित हुई 
थी । उस राष्ट्र में ae विधि असफल सी सिद्ध हुई; क्योंकि 
राज्य के बहुत से आवश्यक नियमों को भी जनता न न पास 
' किया । जो कुछ भी हो । सन्‌ १८५२ में कुछ आर्थिक विष्यो 
के लिये इस विधि का अवलंबन करना वहॉ डाचित ठहराया 
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गया | sat ज्यों समय गुजरा अन्य राष्ट्रों ने भी अबाधित वा 
बाधित जनसम्मति की विधि में से किसी न किसी विधि का अव- 
Sad कर लिया है, आवश्यकता पड़ने पर एक विधि क़ो छोड़ 
कर दूसरी विधि का तथा दूसरी कोछोड़ कर पहली का भी वे 
अवलंबन करते रहे | परंतु यहाँ पर यह स्मरण रखना चाहिए कि 
आज कल प्राय: सब राष्ट्रों में यदि शासनपद्धति में किसी 
प्रकार का परिवर्तन करना हो तो वाघधित-जन-सम्मति की 
बिघिही का आश्रय लेना पड़ता है । झासनपद्धति से अति- 
रिक्त विषयों में तो किसी राष्ट में कोई विधि प्रचलित है 
किसी में कोई। स्थूल तौर पर दिग्दरन कराने के लिये भिन्न 
भिन्न राष्ट्रों की जनसम्मति की विधियों को हम नीचे देते हैं -- 


राष्टू। जनसम्मति- अवलबन का 
बाधित या अबाधित समय । 

राष्ट्संघटन अबाधित १८७४ 

जूरिच (Zurich) बाधित * १८६९ 

बन ( Berne ) १9 3 

ळूसने (Lucerne ) अबाधित ` "८६९ 


ÀF (Schwyz) | बाधित साधारण तौर पर १८४८ तथा 
{ अबाधित (afaat मे) १८७६ 


_ जग (Zug) अबाधित ` १८७७ 
A (Freiburg) ,, TSn 
साळूपर (Soleure) बाधित. १८६५९ 


ini i (अबाधित १८५६) 
at नगर (Basle) अबाधित | 5 १८६१,१८७५ 


नी 


s 


CC-0. Gurukul Kangri Collection , Haridwar 


~ 


ee ७४ क 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( १२५ ) 
ats ग्रामीण (Basle) बाधित . १८६३ +. 
शा हासन (Schaff- १८९५(१८५६ 
hausen ) ” अबाधित) 
सेंट गाल (St. Gall) अबाधित १८६१ 
तथा १८७५ 
fasta (Grisons) बाधित १८५२ 
ast (Aargau) 53 १८७० 
थर्गा (Thurgau) Bas १८६९ 
टिसिनो (Ticino) अबाधित "१८८३ 
तथा १८९२ 
arg (Vaud) [अबाधित साधारण वि. १८८५ 


\ बाधित (आर्थिक वि.) १८६१ 
वेळेस (Valais) बाधित (आर्थिक वि.) १८५२ 


*4%Z@(Neuchatel) [अबाधित १८७९ 
बाधित (आर्थिक वि.) १८५८ 
जिनीवा (Geneva) अबाधित १८७९ 


शासनपद्धति मं परिवर्तन करने के लिये स्विस्‌-राष्टू-संघ- 
टन को बाधित जन-सम्मति-विधि का ही अवलंबन करना 
पंड़ता है । इसके अतिरिक्त अन्य विषयों पर यदि साम्राज्य 
के तीस हजार मनुष्य या आठ राष्ट्र मुख्य राज्य के पास 
प्राथनापत्र भेजें तो मुख्य राज्य को उन विषयों पर जनसम्मति 
लेनी पड़ती है। मुख्य राज्य द्रारा पूस किया. हुआ नियम नब्बे ' 
दिनों तक ataa में प्रचलित नहीं किया जा सकता हे । 
यह नियम इस fea किया गयां है कि जनता यदि इसर पर 
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“अबाधित-जन-सम्मति' लेना चाहे तो उसे तीस हजार 
मनुष्यों के हस्ताक्षर करवा कर प्रार्थनापत्र को मुख्य राज्य के 
यास भेजने का अवसर मिल सके । 

अभी तक भिन्न भिन्न राष्ट्रों की ओर से अबाधित-जन-सम्मति 


छेने के लिये प्राय मुख्य राज्य क॑ पास प्राथेनापत्र नहा 


भेजा गया हे । पर जनता के तीस हजार व्याक्तियों 

द्वारा कई बार प्राथनापत्र भेजे जा चुके हैं। १८७७ से १८९५ 

तक लगभग १८२ नियमों में २० नियमों पर, अबाधित जन- 

सम्मति ली गंश जिन म॑ से केवळ ६ ही नियम जनता ने पास 

किए तथा अन्य सब नियमों को पास नहीं किया। इसी समय 
भें मुख्य राज्य की ओर से १० झासनपद्धति नियम 

बाधित जन-सम्मति के लिये जनता के पास भेजे गए जिनमें 

से केबल ६ ही पास किए गए । इसी प्रकार बने नामी राष्ट 

म १८६९ स १८९६ तक्र ९७ राष्ट्राय प्रस्ताव जनता मं पास 

होने के लिये भेजे गए | इनमें से केवल ६९ ही पास हुए शेष 

छोड़ दिए गए | साळूर नामक राष्ट्र में भी यही घटना हुई 

“है । यहाँ १८७० से १८९१ तक ६४ नियम जनता के पास 
भेजे गए थे,जिनमें से केवळ पंद्रह ही नहीं पास किए गए थे। 

शेष ५१ नियमों छो जनता ने स्वीकार कर लिया था । इसी 
प्रकार के परिणाम जूरिच नामी राष्ट्र. ने भी प्रगट किए हें | 

Rass की जन-सम्मति-विधि द्वारा न पास किए 

हुए नियमों पर जब विचार किया जाता है ते पता लगता 
है कि प्रायः जनता ने sagi प्रस्तावों को नहीं पास किया 
जिनसे अधिक सुधार होने की आशा थी । यह्‌ क्यों? 
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यह इसीलिये fe प्रायः जनता अपने प्रतिनिधियों की 
अपेक्षा अधिक संकुचित विचार की हुआ करती है । स्विदज- 
Se में जन-सम्मति-विधि की विशेष तार पर समालोचना 
हुआ करती है । समालोचकों का कथन हे कि यह विधि भी 
जनता की सम्मति की वास्तविक सूचक नहीं कद्दी जा सकती 
है, क्योंकि राज्य-नियमों के पक्षपाती लोग प्राय: इतनी उत्सु- 
कता से सम्मति देने के लिये नहीं जाते हैं जितनी उत्सुकता 
से विपक्षी लोग जाते हें । यह इसीसे प्रत्यक्ष है कि बने नामी 
we भें कुळ सम्मति देने योग्य पुरुषों के ४३ प्रति सैकड़ा ही 
'जन-सम्मति विधि’ में राज्य-नियमो पर सम्मति देने जाते हैं । 
विचित्रता यह है कि इसकी अपेक्षा सम्मति देनेवालों की 
अधिक संख्या प्रतिनिधियों के चुनाव के समय प्रति सैकड़ा हुआ 
करती है, जो कि गणना के अनुसार ६३ होती है । ag अंतर 
इस बात का सूचक है कि जनता का प्रेम 'जन-सम्मति-विधि? 
में उतना नहीं है जितना fe चुनाव में हे । प्रस्तावों के विषयों 
के अनुकूल ही सम्मति देनेवालों की संख्या घटा बढ़ा करती 
है। कई एक प्रस्तावों पर जहाँ ८७'६ सम्मति देनेवाले 
पहुँचते हें. वहाँ कुछ पर केवळ २०'२ AI जनता के 
अधिक प्रिय विषयों से ले कर न्यून प्रिय विषये तक की सूची 
यथाक्रम इस प्रकार है | 

( १ ) धार्मिक विषय 

( २ ) राजनैतिक विषय 

(३ ) रल की सड़कें 

( ४ ) विद्यालय 
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( ५ ) आय-व्यय संबधी विषय l 
( ६ ) शासन संबधी विषय 
उपरोक्त सूची से स्पष्ट हुआ होगा कि जनता को 
शासन संबधी विषय ही सब से कम प्रिय ह तथा उसी 
पर सम्मति देनेवाळे भी बहुत ही कम पहुँचते हें aa 
क्यों ? यह इसी लिये कि जनता जो विषय समझ सकती है 
तथा विचार सकती है उसी पर सम्मति देने के लिये अधि- 
कतर जाती है। शासन संबंधी कठिन विषय उसकी समझ 
में नहीं आ सकते हैं, अतः उस पर वह सम्मति देने के लिये 
नहीं जाती है । ऐसे कठिन विषय में जनता के बहुत ही थोड़े 
व्याक्तियों का प्रवेश होता हे अत: उस पर सम्मति देने के लिये भी 
बहुत ही थोड़े व्याक्ति जाते हैं और यह उचित भी प्रतीत होता 
है । दूसरा आक्षेप जन-सम्मति-विधि पर यह किया जाता 
है कि जनता को पयाप्त साधन प्राप्त नहीं हैं जिन से वह 
किसी विषय पर गंभीर तार पर अपनी सम्मति को बना 
. लेवे | यह आक्षेप बहुत कुछ सत्य हे । परंतु इस दूषण 
को दूर करने के लिये स्विस्‌ राज्य ने जो कुछ यत्न किया है... 
वह भी सराहनीय हें । राज्य, उन प्रस्तावों को अपने प्रेस 
द्वारां छपवा कर जनता के पास भेज देता है जिन पर कि 
उसे 'जन-सम्मति’ लेनी होती है। इस काये में राज्य कां 
बहुत धन खचे होता है | गणना से पता लगा हे कि राज्य के 
१३०००० फ्रेंक्‌ (७७००० Ho) के लगभग केवल इसी काये में 
व्यय होते हैं । प्रस्तावों की मुद्रित प्रति मिलने से विषय 
जनता के सामने आ जाता है ओर उसके समझाने के लिय 
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अभी तक कोई साधन स्विस्‌-राज्य को adi सूझा है । तीसरा 
आक्षेप इस विधि पर यह किया जाता है कि इस विधि के. 
प्रचलित होने से ag बहुत संभव है कि कालांतर में जनता 
के प्रतिनिधि राज्यकार्यं में अपना उत्तरदातृत्व बहुत et 
कम समझने ळगें। परंतु यह आक्षेप कहा तक सत्य 
है इसका निणय करना अत्यंत कठिन है। क्या होगा aE 
कौन कह सकता S| जो कुछ सामने है वह तो यही है कि 
अभी तक स्विटजळेंड में यह दशा नहीं हुई है । प्रातिनिधि 
राज्यकाये में बहुत कुछ ATA उत्तरदातृत्व को समझते हें | 
इस प्रकार ae दिखाया जा चुका है कि जन-सम्मति-विधि पर 
क्या क्या आक्षेप भिन्न भिन्न विद्वानों की ओर से किए जाते 
हें । यहाँ पर यह स्मरण रखना चाहिए कि Rasage में 
ऐसा कोइ भी व्यक्ति नहीं. है. जो कि इस विधि का मूलोच्छेदन 
करना चाहे। जो कुछ आक्षेप. किए जाते हैं वे केवळ इसीलिये 
कि यह विधि जनता -के लिये अतिशय लाभकर हे। अतः 
इसमें जो दूषण हैं उन्हें भी . किसी प्रकार से दूर कर दिया 
जाय । इस विधि के कारण. ही स्विट्जलूण्ड की शासनपद्धति 
सब देशों की अपेक्षा आदशे शासनपद्धति समझी जाती है । 
महाशय डज जैसे राजनीतिज्ञ तथा योग्य विद्वान्‌ का कथन 
है कि जनसम्मति की विधि Range में अभी तक बहुत 
ही बुद्धिमत्ता से काम में लाइ गई है। अतः इसने हानि की 
अपेक्षा लाभ ही बहुत कुछ उस देश को पहुँचाया है। मनुष्यों 
के प्रसेक काये के सदृश यह भी अपूर्ण ही है। जो कुछ हम 
लोगों को करना चाहिए बद केवळ यही है कि इसके परित्याग 
& 
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की अपेक्षा इसके दूषणों के दूर करने का ही विशेषत: यत्न 
हो। जन-सम्मति-विधि ने स्विद्‌-राष्ट-संघटन को बहुत ही 
अधिक लाभ पहुँचाया है | 

बाधित तथा अबाधित जनसम्मति पर जो कुछ लिखना 
तथा लिखा जा चुका है, अब नियामक जनसम्मति पर भी में 
कुछ लिख देना आवश्यक समझता हूँ । बाधित तथा 
“अबाधित जनसम्मति की विधि एक मात्र निषेधात्मक È 
अर्थात्‌ इस विधि के द्वारा जो कुछ स्विसूजनता कर सकती 
है वह केवळ यही है fe अपने प्रतिनिधियों द्वारा पास किए 
हुए नियमों को - चाहे राज्य में प्रचलित करे, चाहे प्रचलित 
होने से रोक दे। परंतु स्विस्‌ विद्वानों की सम्मति है कि 
प्रजासत्तात्मक राज्य तब तक पूणे नहीं हो सकता है जब तक | 
जनता का नियम-निमाण में पूर्ण तौर पर हाथ न हो । 
अतः इस बात की पूणता के लिये भी वहाँ एक विधि प्रच- 
लित की गई है जिसे नियामक-जन-सम्मति-बिधि ( The 
initiative ) के नाम से प्रायः कहा जाता È | नियामक- 
जन-सम्मति-विधि के अनुसार जातीय सभाओं के सभ्यों 
के विरुद्ध भी कुछ व्याक्ते एक नियम बनाते हें तथा उस 
पर बहुत से व्यक्तियों के हस्ताक्षर करवा कर राज्य के पास 
भेज देते हें । राज्य उस नियम को अपनी नियामक सभाओं 
में भजता है। :यदि बह नियम पास हुआ तब तो कोई 
aa नहीं है, ag राज्य नियम हो ही गया जो कि जनता को 
अभीष्ट था.। परंतु यदि वह नियम. वहाँ. पास न हो तब 
usa उस नियम पर जनसम्मति लेता है। यदि जनसम्मति 
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उस नियम को पास करः दे -तब वह राज्यनियम हो जाता 
है तथा राज्य को अपनी सम्मति के विरुद्ध भी उस पर काये 
करना ही पड़ता है । कई बार ऐसा होता है कि प्राथेनापत्र 
भेजनेवाले साधारण तौर पर किसी. नियम के सुधार का ही 
जिक्र करते हैं परंतु जब जनता सुधार करना स्वीकार कर छेती 
है तब प्रार्थीजन या राज्य कोई उस नियम को सुधार कर पुनः 
जनता में पेश करते हैं तथा ast से पास होने पर वह सुधार 
राज्यनियम्‌ का रूप धारण कर लेता है | यहाँ पर यह्‌ स्मरण 
रखना चाहिए कि मुख्य राज्य के किसी प्रस्ताव पर “नियामक- 
जन-सम्मति ? लेने के लिये पचास हजार पुरुषों का प्रार्थना 
पत्र पर हस्ताक्षर करना आवश्यक है । जूरिच राष्टू का नियम 
हे कि पाँच हजार लोग जिस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर के भेजें 
वह्‌ प्रस्ताव राज्य को नियामक-जन-सम्मति के लिये भेजना 
पड़ता है । इसी प्रकार ' नियामक-जन-सम्मति ? को किसी 
प्रस्ताव के संबंध में विचार करवाने के लिये भिन्न भिन्न 
राष्ट्रों की ओर से हस्ताक्षर करनेवालों की भिन्न भिन्न संख्या 
नियत है | 
१८४८ में स्विस्‌ शासनपद्धति के निमोज्नाओं ने अमेरि- 
कन शासनपद्धति के अनुसार ही अपने देश की शासनपद्धति 
का निर्माण किया | उन्हें यह पसंद न था 
स्विस्‌-राष्टू-संघटन की कि वे भी अपने देश में साम्राज्य के शासन 
झासनपद्धति के अंग। का संपूर्ण अधिकार एक प्रधान के ही हाथ 
में द दें। अतः उन्होंने प्रधान के स्थान पर 
एक “ राष्ट्रीय उपसमिति ? का निर्माण किया । राष्ट्रीय उप- 
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समिति में उन्होंने सात सभ्य रखे और उनमें से किसी दो का 
एक-राष्ट्रीय होना सवेथा निषिद्ध किया। स्विस्‌ शासनपद्धति के 
निर्माताओं ने यहीं पर बसन की। उन्होंने राष्ट्रीय उपसमिति 
की शक्ति भी इस बात से न्यून कर दी कि उसे प्रतिनिधि 


सभा का al एक अंग बना दिया | इस प्रकार उन विद्वानों ने 
स्विस्‌ शासनपद्धति के जो मुख्य मुख्य अंग बनाए वे ये हैं । 


( १ ) प्रतिनिधि सभा, (२ ) राष्ट्सभा, ( ३ ) जातीय 
सभा, ( ४ ) राष्ट्रीय उपसमिति, ( ५ ) न्याय सभा । 


अमेरिकन शासनपद्धति को सामने रख कर ही Raa 
शासनपद्धति का निर्माण किया गया है, यह अभी लिखा जा 
चुका है। परंतु यहाँ पर यह्‌ न भूलना चाहिए कि दोनों 
देश की शासनपद्धतियाँ कार्य में एक दूसरे से सर्वथा ही 
बिपरीत हैं । स्विस्‌ झासनपद्धति प्रवल है और अभेरि- 
कन झासनपद्धति दुर्बल है और जहाँ द्वितीय प्रबल है 
वहाँ प्रथम दुबेल है । दृष्टांत के तौर पर अमेरिकन झासन- 
पद्धति में राष्टू्सभा तथा न्याय सभा प्रशंसा के योग्य समझी 
जाती है परंतु स्विस्‌ शासनपद्धति में येही दोनों Rds 
समझी जाती हे | स्विस्‌ शासनपद्धति में राष्ट्रीय उपसमिति 
तथा प्रतिनिधि सभा सराहनीय है पर अमेरिकन शासन- 
पद्धति में वे अप्रशसनीय हें । सारांश यह है कि दोनों ही देशों 
में शासनपद्धति के उन उन अंगों ने सफलता से काम किया 
है जो कि उनकी स्वजातीय हें | 


स्विस्‌ प्रतिनिधि सभा के सभ्यों की संख्या १४७ है | इसमें 
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राष्ट्र द्वारा विभक्त ५२ प्रांतों से प्रतिनिधि आते हैं । Raz- 
Wes में जनसंख्या तथा प्रतिनिधि का अनु- 

mate सभा | पात १: २०००० है । वीस हजार से कम जन- 
संख्यावाळे राष्ट्रों को एक प्रतिनिधि भेजने 

का अधिकार प्राप्त ह और यदि किसी राष्ट्र की इतनी जनसंख्या , 

हो कि उसे २० हजार से भाग देने पर १० हजार से ऊपर 

शेष बचता हो तो उसे एक और प्रतिनिधि भेजने का अधिकार 

पाप्त हो जाता है । प्रानानाधि सभा का एक वार जो प्रधानया 

उपप्रधान होता है वही अगली बार उस पद पर नहीं चुना जा 

सकता हे। यही नियम राष्ट्र के साथ भी है। अर्थात्‌ एकराष्टर | 

का जो एक बार प्रधान या उपप्रधान हो तो दूसरी बार उसी 7: 

राष्ट का व्यक्ति उस पद पर नहीं चुना जा सकता है | 


स्विस राष्ट्रसभा में पूर्ण राष्ट्र के दो सभ्य आते हैं 
और अधेराष्ट्‌ का केवळ एक ही सभ्य आता है | स्विस राष्ट्- 
सभा का निर्माण अमेरिकन राष्ट्सभा को 
राष्ट्समा। देख कर किया.गया था । परंतु कुछ कारणों 
~ “A a ७ Qc x 
से दोनों ही एक दूसरे से सवथा भिन्न भिन्न हैँ। 
'स्विट्जलंड में UZAN का जो पूव मान्य था वह अब नहीं 
A A MN A ~ 
रहा हे। भिन्न भिन्न दलों के नेता अब प्रतिनिधि सभा में जाना 
~ च 0 लिये A 
अधिक लाभदायक समझते हैं | यह Fat? यह इसीलिये कि 
` राष्ट्रीय Fee के सभ्य प्रायः प्रतिनिधि सभा से ही . 
चुने जाते हैं तथा sas कार्य के निरीक्षण आदि के करने में 
प्रतिनिधि सभा ही अधिक शाक्तिशालिनी है । राष्ट्सभा के 
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कुल मिला कर ४४ सभ्य हैं। ये २२ राष्ट्रों द्वारा चुन कर. | 


आते हैं । राष्ट्रसभा में प्रतिनिधियों को भेजने, उनकी तनखाहों | 
को देने तथा प्रतिनिधियों के स्वराष्ट संबंधी मामलों 
में राष्ट्सघटन के नियम नहीं लगत हें । अपितु भिन्न भिन्न 
राष्ट्रों के अपने अपने नियम ही इन मामलों में काम करते 
हें । एक राष्टू अपने प्रतिनिधि को ४ वष के लिये भेजता 
है ओर दूसरा राष्ट्र केवळ एक ही वर्षे के लिये । भिन्न भिन्न 
राष्ट्रों में राष्ट्सभा के प्रतिनिधियों के चुनने का तरीका भी 
भिन्न भिन्न है । राष्ट्सभा के प्रधान, उपप्रधान के चुनाव 
में प्रतिनिधि सभा के हदी नियम लगत हैं | 
क दोनों सभाओं के स्विस्‌ शासनपद्धति के 
दोन sy के \ अनुसार निम्मलिखित काये कहे जा 
सकते हें ; 
( १) (क) विदेशीय राष्ट्रों के साथ संधि आदि करना | 
(ख) शांति या युद्ध की उद्घोषणा करना | 
(गं) राष्ट्रसंघटन की सेना का प्रबंध करना | 
(घ) Raangs की युद्धं में उदासीनता . तथा 
बाह्य स्वरक्षिता को करना | 
(२) (च) राष्ट्रों के अधिकारों के विरुद्ध राष्ट्संघटन 
के अधिकारों को स्वरीक्षत रखना | 
(छ) देश की अंतरीय 'स्वरक्षता तथा शांति के 
- लिये भिन्न भिन्न नियमों का पास करना 
तथा भिन्न भिन्न कार्यों का करना । 
(ज) _राष्ट्रसंघटन की झासनपद्धति के अनुसार 
iA 
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राष्ट्रों के लिये तथा राष्ट्संघटन के † 
भिन्न भिन्न नियमों का बनाना | 
(3) (झ) आयव्यय का बजट बनाना |. 

(ट) साम्राज्य के शासन -के लिये भिन्न भिन्न: 
राजकीय विभागों पर राज्यधिकारियों को 
नियत करना तथा उन का वेतन आदि 

निश्चय करना | 

( ४ ) राष्ट्रीय उपसमिति के कार्यों का निर्राक्षण करना 
तथा डपसामिति के शासन संबंधी निर्णयों के विरुद्ध शिकायतों 
का निणेय करना | 

( ५ ) जन-सम्मति-विघि द्वारा राष्ट्रसघटन की शासन- 
पद्धति में परिवंतन करना तथा उस का सुधारना | 

दोनों सभाओं का सम्मिलित अधिवेशन जातीय सभा के 
जातीय सभा । रूप में जब होता है, तब उस के अधिकार 

“भी भिन्न हो जाते है । वे ये हें— 
(१) (क) राष्ट्रीय उपसमिति के सभ्यो को नियत 
करना । 

(ख) राष्ट्रीय न्यायाधीश, महामंत्री तथा राष्ट्रीय 

सना के सेनापातियों को नियत करना । 
( २) अपराधियों को क्षमा प्रदान करना | 
(३ ) राष्ट्रीय अधिकारियों कीं पारस्पारक कलह को 
शांत करना इत्यादि । | 
_ प्रतिनिधि सभा का प्रधान ही इस का प्रधान होता है 
८ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( १३६ ) 


तथा उसी के नियम ही जातीय सभा के कार्यक्रम के RA 
काम में आते हैं । 
राष्ट्रीय उपसर्मात. के सभ्यों का चुनात्र जातीय सभा 
द्वारा होता है । सभ्यों का चुनाव केवळ तीन ही वषे के 
- लिये-होता है । परंतु यदि जातीय सभा के सभ्यों 
राष्ट्रीय उप- का चुनाव तीन वषे से पूरवे ही हो जाय तो इसके 
समिति । सभ्यों का चुनाव भी बीच ही में हो जाता है | 
सारांश यह हे कि उपसमिति का जन्म मरण 
जातीय सभा के साथ हुआ करता है; क्योंकि वही इस की 
चुननेवाली हे । उपसामेति के सात सभ्य होते हैं और 
राष्ट्रकाये भी सात ही विमागों में विभक्त है। इस प्रकार 
एक एक सभ्य को एक एक विभाग का शासन मिल जाता 
है । भिन्न भिन्न विभागों का प्रधान ही राष्ट्रीय उपसमिति का 
सभ्य हुआ करता है। संपूर्ण विभागों के कार्य को 
निरीक्षण करने के लिये उन्हीं में से किसी एक को प्रधान 
के तौर पर चुन लिया जाता है। उपप्रधान भी उन्ही में से 
किसी को नियत कर लिया जाता है जो कि प्रधानको 
समय समय पर सहायता पहुँचाता रहता है | उपसीभति के 
प्रधान, उपप्रधान के चुननेवाली एक मात्र जातीय सभा 
ही है । प्रधान तथा उपप्रधान प्रति वषे बदलते रहते हें । 
एक ही व्यक्ति को दूसरी बार उस पद पर नहीं चुना जाता | 
स्विट्जरलैंड में यह एक रीति सी चल गई है कि उपप्रधान 
को ही अगले वर्ष प्रधान के तौर पर चुन लिया जाता हे 
तथा इस प्रकार क्रमशः उपसामिति' के प्रत्येक सभ्य को इस 
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पद्‌ पर आने का अवसर मिलता रहता है । प्रधान के शासन 
संबंधी अधिकार उपसामिति के avai के तुल्य ही हें । 
अपने साथियों की अपेक्षा जो विशेष कार्य प्रधान के हाथ में है 
वह्‌ केवल यही है कि वह अपने साथियों के कार्यो से सदा 
परिचित रहता है तथा राष्ट्रीय कार्यक्रम को सुचारु 
रीति पर चलाने के लिये प्रधान का पद ग्रहण करता है | 
१८८८ में प्रधान को विदेशीय विभाग का काये सुपुदे «किया 
गया था परंतु इसके लिये जव स्थिरता की आवश्यकता हुई 
तब यह्‌ निश्चित हुआ कि प्रधान जिस विभाग के काये को 
अपने हाथ में लेना चाहे SS) स्विटूजळँड में राजकार्य के , 
सात विभाग हैं यह पूर्व ही लिखा जा चुका है उनके नाम 
BRS R 
निम्नलिखित & | 
( १ ) विदेशीय विभाग 
( २ ) न्याय तथा पुलिस विभाग 
( ३ ) कृषि विभाग तथा व्यवसाय विभाग 
( ३ ) युद्ध विभागः 
( ५ ) आयव्यय विभाग | 
( ६) डाक तथा रेळ विभाग 
(७ ) अंतरीय ( गृह्य प्रबंध ) विभाग 
उपसमिति के कार्य बहुत से हैं । उपसमिति के बहुत 
से न्यायालय संबंधी कार्य हैं ओर शासन संबंधी काये भी 
उसके पास पर्याप्त हें । fazas में यद्यपि मुख्य 
न्यायालय है जिसमें राज्यनियम संबंधी झगड़े भेजे जाते हैं, 
परंतु ` कुछ शासनसंबंधी विवाद उसके हाथ से ळे कर i 
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जातीयसभा ने उपसमिति के सुपुंदे कर 'दिए हैं। इसमें 
संदेह नहीं है कि उपसमिति न्याय करने में केवल 
न्याय का ही ध्यान नहीं रखती वरन राजनीति का भी ध्यान 
रखा करती है। परिणाम इसका यह होता है कि बहुत 
से उसके निर्णय दूसरों को निर्णय नहीं प्रतीत हो सकते हैं । 
यहाँ पर यह प्रश्न उठना स्वाभाविक ही है कि यदि स्विट्जरलैंड 
की शासक राष्ट्रीय उपसमिति न्याय वितरण का भी काम करती 
हे तो वह स्वेच्छाचारिणी क्यों नहीं हो जाती है, क्योंकि जहां 
कहीं शासन तथा न्याय का काये एक ही व्यक्ति के हाथ में 
सुपुदे कर दिया जाता है वहां ऐसा होना संभव है। इसका उत्तर 
यही दिया जा सकता है कि स्वतंत्रता देवी की उपासक स्वतंत्र 
जातियों में यह घटना प्रायः नहीं होती है। और यदि कभी 
ऐसी वात होनेवाली भी हो तो भी अखबारों, पुस्तकों, तथा 
जनता के विक्षोभो का शासकों को इतना भय होता है कि 
वे प्राय: ऐसा करने का साहस ही नहीं करते । युरोप के 
अन्य देशों में 'अतरीय या गृह्य विभागों? के मंत्री जब कभी 
स्वेच्छाचारित्व प्रकट करते हें तो उसका कारण यह होता है कि 
उनके हाथ में असीम शक्ति दे दी जाती है । परंतु Raa 
राष्ट्सघटन में यह्‌ कब संभव है ? उपसमिति के सभ्य 
जो कुछ काम करते हें वह केवळ यही है कि वे देखें कि 
प्रबेधकत्त लोग नियमों को कार्य में उचित विधि षर लाते हें 
या नहीं | उपसमिति के सभ्य राष्ट्रीय प्रबंधकत्ताओं के साथ 
बहुत कुछ प्रेम से व्यवहार करते हें, तथा बड़ी बुद्धिमता से 
प्र्येक नियम के भावों को समझ कर काम करते हैं । यादि 
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कभी किसी राष्टू से उपसमिति के सभ्यों का झगड़ा हो जाय 
तथा बह्‌ राष्ट जातीय-नियमों को पालन करने के लिये उद्यत 
नहो तो उपसमिति डस राष्टू में जातीय सेना को पहुँचा 
देती है जो कि बिना किसी प्रकार के उत्पात के वहीं पर 
रहने लगती है । इस सेना का व्यय उसी राष्ट्र पर ही 
पड़ता है जिसमें वह शांति के लिये जाती है। परिणाम इसका 
यह्‌ है कि प्रायः स्विस्‌ राष्ट्र इस आर्थिक व्यय के भय से 
राष्ट्संघटन के नियमों का अतिक्रमण ही नहीं -करते । 

Rasage में शासन का नियम कें साथ संबंध सब सभ्य 
जातियों से भिन्न है ! राष्ट्रीय उपसमिति शासन के विषय में. 
जातीय सभा के अधीन हे । जातीय सभा ने अभी तक उप- 
समिति के शासन संबंधी किसी काये को सवेथा पलटा नहीं हे! 
उपसमिति प्रत्यक वर्ष अपनी वार्षिक कारवाई जातीय सभा 
में पढ़ती हे और जातीय सभा उसके कार्यो की समालोचना 
करती है तथा उन उन कार्यों पर अपनी सम्मति प्रगट करती 
है जिनसे उसकी असहमति होती हे, जिससे भविष्यत्‌ में उन 
कार्यों के शासन में ध्यान रखा जाय | 

राष्टीय उपसमिति की तुलना अंग्रेजी मंत्रिसभा. की 
उपसमिति से भी की जा सकती है | यद्यपि स्विस्‌ उपसमिति के 
सभ्य जातीय सभा की किसी भी सभा के सभ्य नहीं होते हैं परंतु 
दोनों ही सभाओं में उन्हें बोलने का पूणे आधिकार मिला 
हे। इस प्रकार वे sa राञ्यनियम निमाण में अपना 
पूरा पूरा प्रभाव डाळ सकते हैं और डालते . भी हैं । स्विस्‌ . 


S 


उपसमिति जातीय सभा की सम्मति पर बहुत से प्रस्ताव 
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बनाती है जो कि जातीय सभा में पास किए जाते हें .। 
वास्तव में बात तो यह है Muss प्रायः संपूर्ण नियम 
जातीय सभा में पास करवाने के लिये भेजने से पूव एक 
बार इसके हाथों से अवश्यमेव गुजरते Fl इस प्रकार 
शासन तथा नियम का संबंध अंग्रेजी मंत्रिसभा की उप- 
समिति के सहश स्विस्‌ उपसमिति में भी अत्यंत समीप ही 
है, परतु यहाँ पर यह. भी ध्यान रखना चाहिए कि 
दोनों देशों की उपसमितियों के ही ये संबंध किसी भिन्न 
भिन्न सिद्धांतों पर आश्रित हें । स्विस्‌ उपसमिति किसी 
भी प्रस्ताव के पास न होने पर इस्तीफ़ा नहीं देती है । इसके 
“विपरीत यदि जातीय सभा शासन या नियम संबंधी किसी 
काये में अपना मतभेद प्रकट करे. तो स्विस्‌ उपसमिति 
अपनी सस्मति के विरुद्ध भी जातीय सभा की सम्मति पर 
बड़ी प्रसन्नतां से काये करती रहती है । स्विस्‌ उपसमिति 
के सभ्यों में यह सिद्धांत काम करता रहता है कि वे जातीय 
सभा के सामने जब कोई प्रस्ताव पेश करते हैं तो वह इसी- 
लिये करते हैं कि जातीय सभा को शासन या नियम के 
विषय में एक उचित सलाह मिल सके, न कि इसलिये कि वे 
संपूण शासन के जिम्मेवार हैं । अतः यह उचित नहीं है कि 
जातीय सभा को उनकी सम्मति पर ही चलना चाहिए तथा 
cafe जातीय सभा उनकी सम्मति पर. चलने को तैय्यार -न 
हो तो वे राष्ट्र के शासन की जिम्मेवारी लेने में असर्मथ 
हें अतः वे इस्तीफा दे दें। इस दशा में जातीय सभा 
दूसरे व्यक्तियों की उपसम्निति बनावे जिनकी सम्मति जातीय 
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सभा की सम्मति से मिलती हो और जो राष्ट्र के 
कार्य की जिम्मेवारी ळे लें। यही सिद्धांत है कि जिस पर 
स्विस्‌ उपसमिति कार्य करती हुई अपनी इच्छाओं के विरुद्ध 
होते हुए भी कई एक बातों पर जातीय सभा की सम्मति पर 
कार्य करती ' रहती है तथा अपना पदत्याग नहीं करती | 
१८४८ से ले कर अब तक केवळ दोही बार उपसमिति के 
सभ्यो ने इस्तीफ़ा fear है जिसमें केवल .एक दो बार 
नियम संबंधी झगड़े 'के ऊपर उपसमिति ने इस्तीफा दिया 
था । स्विस्‌ विद्वानों की. सम्मति में राष्ट्र के लिये 
यह अविवेचनापूर्ण बात है कि उपसमिति के सभ्यों को 
o सम्मति विसंवाद के कारण इस्तीफा दे.देना पड़े जब कि उन 
में शासन संबंधी अनेकों गुण विद्यमान हों | 

स्विस्‌ उपसमिति को एकं प्रकार से प्रबंधकारिणी सभा 
भी कह सकते हें। इसके सभ्यों के चुनाव में प्रायः 
उनकी प्रबंध या शासन की शक्ति ही मुख्य तौर पर देखी 
जाती है तथा उनमें यह नहीं देखा जाता है कि वे राज- 
नैतिक नेता हैं वा नहीं । स्विस्‌ उपसमिति का एकमात्र काये 
यह्‌ है कि स्विदूजलैड का शासन sa विधि पर किया 
जाय तथा समय समय पर नियमों के विषय मं जातीय सभा 
को उचित सलाह दी जाया करे । उपसमिति स जातीय सभा 


यह आशा नहीं करती है कि वह राष्ट्र की राजनीति को अपने: 
ही हाथ में कर ळे और इसी बात में उपसमिति की राष्ट्र ' 


में क्या स्थिति है इसका रहस्य छिपा हुआ है। प्रायः 
भिन्न भिन्न दलों में से ही उपसमिति के सभ्य चुने जाते 
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हैँ पर विचित्रता यह हैं कि इस पर भी उपसमिति 
का काये बहुत ही अच्छी तरह पर चलता है जब कि उनके 
प्रत्येक सभ्य की आपस में सम्मति एक नहीं होती ।. 
इसका कारण यही हे कि उपसमिति के सभ्य अपने कार्य में 
स्वतंत्र नहीं हैं। वे तो जातीय सभा के एक प्रकार सेवक 
हैं। जो कुछ भी हो । यह aage की ही विशेषता है 
कि.बहाँ राष्ट्रीय उपसमिति के सभ्य बड़ी दूरदर्शिता से तथा 
निष्पक्षपात से अपना कार्य करते हें । वे लोग भिन्न भिन्न 
दलों में से चुन कर आते हैं पर व लोग अपने आपको दलों के 
सिद्धांतों में ही एकमात्र adi जकड़े रखते हैं। उपसमिति 
के सभ्यों का यह विशेष गुण समझना चाहिए कि वे ळोग 
जातीय सभा में बड़ी बुद्धिमता से भिन्न भिन्न दलों के विचारों 
‘al भिन्नता को मिटाते हुए राज्यकार्यं को बड़ी शांति a 
चलाते हैं । 

उपसमिति के वे ही सभ्य प्रायः बारंबार. चुने जा सकते 
हैं, और प्रायः ऐसा होता भी है। १८४८ से १८९३ 
तक कुल मिला कर ३१ व्यक्ति उपसमिति के सभ्य' बन चुके 
थे जिनमें से ७ अभी उस समय काय भी कर रहे थे। 
गणना से प्रत्येक व्याक्ति के काये की मध्यमा १० वषे निकली 
है । वास्तव में बात तो यह है कि १५ सभ्य लगभग १५ वष से 
ऊपर तक काम कर चुके थे तथा ४ सभ्य २० वर्षे से ऊपर 
तक और एक. सभ्य ने तो ३० वषे से BIT तक राष्ट की 
सवा की थी i न 

उपसमिति का जब कोई सभ्य मर जाता है घा इस्तीफा 
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दे देता हे उस. समय उसके स्थान पर जातीय सभा किसी 
दूसरे व्यक्ति को सभ्य के .तौर पर चुन कर भेज देती 
उपसमिति के सभ्यों को प्रायः काय बहुत ही अधिक करना 
पड़ता है । बहुत से यत्न किए जा रहे हैं जिससे सभ्यों के 
परिश्रम को कम किया जाय । इस प्रकार राष्ट्रीय उपसमिति 
पर जो कुछ लिखना था लिखा जा चुका। अब हम कुछ शब्द 
स्विस्‌ न्यायालय विभाग पर लिख देना आवश्यक समझते हैं । 

feeds का न्यायालय विभाग एक विचित्र प्रकार 
का है । वहाँ मुख्य न्यायालयों के साथ साथ राष्ट्रीय 

न्यायालय अपना काये बहुत ही अच्छी 
न्यायालय विभाग । तरह से संपादन करते हें । मुख्य न्याया- 
लय के अतिरिक्त जातीय सभा तथा 

राष्ट्रीय उपसमिति भी वहाँ न्याय संबंधी कार्य को करती हे । 
स्विद्जळेंड में प्रत्यक सभा के कार्यों की सीमाएँ शासन- 
पद्धति द्वारा पूर्ण तौर पर निर्दिष्ट हैं । १८४८ में मुख्य न्याया- 
लय की शक्ति बहुत कम थी । १८७४ की निमय धारा से 
उसे भी मुख्य शक्ति मिल गई | 

फौजदारी मुकदमों के निर्णय के लिये मुख्य न्यायालय 
सारे प्रांती में श्रमण करता हे। न्यायालय के भ्रमण की 
दृष्टि से संपूर्ण स्विटजर्लैंड पाँच भागों में विभक्त है जिनमें 
बारी बारी से मुख्य न्यायालय चक्कर ळगाता हे। वे भाग 
निम्नलिखित हैं । 

( १ ) फ्रेंच स्विटूजळेंड 

( २) वने तथा उसके चारों ओर का प्रदेश 
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( ३ ) जूरिच तथा उसके समीपवत्ती ase | 
( ४ ) मध्य तथा पूर्वाय स्विद्जर्लंड का कुछ भाग = 
(4) इटैलियन स्विट्जळेंड | | 
मुख्य न्यायालय निम्नलिखित विषयों में निणेय करता है- 
१. (क ) अंतर-राष्ट्रीय बिषय | 
(ख)) राष्ट्रों की सीमा का निइचय | 
(7) राजकीय अधिकारियों के राज्यनियम संबंधी 
angi का निणय। 
( घ ) शासनपद्धति से निर्चित नागरिकों के अधि- 
कार संबंधी झगड़े | 
मुख्य न्यायालय के हाथ में यह शक्ति नहीं है कि वह 
शासनपद्धति के अनुकूल या प्रतिकूल किसी भी राज्यनियम को 
प्रकट करे । जनता ने यह शक्ति अपने ही हाथ में ली हे। 
इसमें निम्नीळखित विषय सम्मिलित हैं | 
२. '(-क्‌. ) राष्ट्रों की भिन्न भिन्न समितियों के साथ झगंडे | 
(ख ) राष्ट्रों के राष्ट्रों के प्रति झगड़े । . 
(ग) राष्टसंघटन तथा राष्ट्रों के झगडे | 
३. ( क ) राष्ट्रीय अधिकारियों के प्रति विद्रोह या षड्यंत्र। 
( ख ) अतजातीय नियमों का भ॑ग। 
(ग) बड़े बड़े राजनेतिक अपराध। 
राष्ट्रीय उपसमिति के अधिकार में इन विषयों का निर्णय है। 
(क) राष्ट्रीय सेनाओं के एकत्रित करने के विषय में । 
(ख ) राष्ट्रीय विद्यालयों की शिक्षापद्धति संबंधी 
विषयों में । 
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{ ग ) व्यापार की स्वतंत्रता 
( घ) आगत कर ( Import duties ) 
( ङ ) व्यय कर ( Consumptive taxes) 
- (a) धार्मिक स्वतंत्रता 
(छ ) राष्ट्रीय सभ्यों के चुनाव का औचित्य, अनो- 
चित्य इत्यादि | 


१० 
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इंग्लैंड | 


अग्नेजी शासन- | अंप्रेजी शासनपद्धति में निम्नालिखित अंग 


पद्धति के अंग । ध्यान देने योग्य हैं | 
(१) राजा 
(२ ) मंत्रिसभा तथा उसकी उपसमिति 
( ३ ) गुप्तसभा 
( ४ ) प्रतिनिधि सभा 
(५) लाड सभा 
इंग्लंड में बड़ी बड़ी उपाधियों को देना, लाडे बनाना, 
नौ तथा स्थळ सेना के मुख्य मुख्य अधिकारियों को नियत 
करना, मुख्य न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, बिशप, 
राजा की शक्ति तथा आंचोविशप तथा अत्य मुख्य मुख्य राञ्यकर्म- 
अधिकार । घारियों Ra भिन्न राजकाये विभागों 
में प्रबंधादि के लिये नियत करना राजा के ही 
हाथ में है । यद्यपि इनमें से बहुत से काये वह राजमंत्री द्वारा 
ही कराता है, तो भी उसके ये अधिकार कुछ कम नहीं कहे 
जा सकते दूँ । मंत्रिसमा की उपसमिति की सहमति से वह 
अन्य भी बहुत से अधिकारों को कार में छा सकता है Ng 


` इसका उत्तरदातृत्व उपसंभिति पर हदी होता हैन कि राजा 


पर । इंग्लैंड में राजा बनने का अधिकार. पूर्व राजा के 
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बड़े पुत्र को ही हे और उसका प्रोटस्टेंट मत का होना भी: 
आवश्यक है । प्रतिनिधि सभा का अधिवेशन बुळाना, उसको 
कुछ समय के लिये बंद कर देना तथा यदि आवश्यकता पड़े तो 
उसे पुनः नवीन ढंग पर चुनाव के लिये प्रेरित करना आदि 
कार्य राज के ही हाथ में हैं । यही नहीं वरन्‌ उपसमिति की 
अनुमति ळे कर राज! युद्ध भी उद्घोषित कर सकता है। राज्ञी 
“विक्टोरिया के अधिकारों पर निरीक्षण करते हुए महाशय 
बैज्हाट ने लिखा था कि राज्ञी संपूण सेना के हथियार रखव! 
सकती है, लगभग सब के सब राज्याधिकारियों को पद्च्युत कर 
सकती है, सब जहाजों को बेंच सकती है, कानवाल को दे कर 
संधि कर सकती हे और ब्रिटेनी की विजय के fea | 
युद्ध को आरंभ कर सकती है, सब अपराधियों के अपराध ' 
क्षमा कर सकती है, और सब से अधिक बात तो यह 
है कि वह इंग्लैंड के सब मनुष्यों को लाडे बना सकती है | 
सारांश यह है कि राज्ञी अंग्रेजी शासनपद्धति के अनुसार चलती 
हुई इंग्लैंड के अंतरीय प्रबंध को उलट gue सकती हैं ओर 
एक बुरी संधि या लड़ाई करके सारी जाति को अपमानित 
कर सकती है तथा नौ सना. ओर स्थळ सेना से हथियार 
TAA कर सारे के सारे देश को अरक्षित कर सकती है | 
महाशय बैउद्दाट के उपरिलिखित कथन से स्पष्ट हो गया होगा 
कि शासनपद्धति के अनुसार अंग्रेजी राजा के क्या अधिकार 
तथा क्या Mat हें। अब हम अंप्रेजी मंत्रिसभा तथा उसकी 
उपसमिति की पर्यालोचना करेंगे | 
Wee में राजा तथा प्रजा दोनों ही शासक हैं। मंत्रि- 
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सभा अपने प्रत्येक काये के लिये प्रतिनिधि सभा के आगे उत्तर- 
दायिनी है ओर इसीमें उसकी शाक्ति सम- 
मंत्रिसभातथा उसकी झनी चाहिए, क्योंकि यदि वह राजा के 
उपसमिति। प्रति जिम्मेवार होती तब तो gee की 
शासनपद्धति में राजा की शक्ति अनंत at 
जाती । अंग्रेजी शासनपद्धति में जो कुछ विचित्र बात है वह 
यद्दी है कि महामंत्री राजा द्वारा चुना जाता है पर उसका 
उत्तरदातृत्व उसके प्रति नहीं रहता अपितु प्रतिनिधिसभा 
के प्रति होता है । अंग्रेजी राजा विजयी दळ के किसी मुख्य 
व्यक्ति को ( उसकी स्वीकृति ले कर ) महामंत्री बना देता है | 
महामंत्री अपनी इच्छा के अनुसार अपनी एक मंत्रिसभा 
बनाता है जिसका प्रत्येक सभ्य उसके साथ बहुत सी बातों 
में प्रायः सहमत होता है | इंग्लेंड की शासनपद्धति में 
महामंत्री की शक्ति बहुत ही अधिक है। उसकी सम्मति के 
अनुसार ही नए नए व्यक्तियों को लाडे बनाया जाता 
हें, और साम्राज्य के प्रत्येक भाग के शासकों को नियत करना 
भी उसी की इच्छा पर हवै । मंत्रिसभा प्रायः अपना काये 
उपसमिति द्वारा ही किया करती है । उस उपसमिति 
के सभ्य प्रायः निम्नलिखित अधिकारियों में से ही 
होते हैं | 
(१) मुख्य कोषाध्यक्ष 
(२) छाड सभा का प्रधान 
(३) गुप्तसभा का प्रधान 
(४) मुद्रा-सचिव 
$ ; 
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( ५) आयव्यय सचिव 

(६ ) पाँच राष्ट्रीय सचिव 
(क ) स्वदेश सचिव 
(ख) विदेश सचिव 
(ग ) भारत सचिव 
(घ ) उपनिवेश सचिव 

(ङ ) युद्ध सचिव 

(७) नौ सेनाधिपाति 

(८) आयलँड का प्रधान 

(९) स्काटलेंड का संत्री 

(१०) डाकखाना सचिव 

(११) शिक्षा सचिव 

(१२) कृषि सचिव 

(१३) नागरिक सभा प्रधान 

(१४) राज प्राडविवाक 


(१५) ळंकास्टर की डचीःका चांसलर 
(१६) राजकीय कार्यो का मुख्य निरीक्षक 


(१७) आयलँड के प्रधान का मुख्य मंत्री 
परंतु यहाँ पर यह न भूलत्ता चाहिए कि इंग्लैंड में यद्यपि 
मंत्रियों को मुख्य मंत्री ही नियत करता है परंतु उसके लिये उसे ५ 
राजा की स्वीकृत लेनी पड़ती । महामंत्री के भिन्न भिन्न पर्दो के 
ग्रहण करने से उपसमिति के सभ्यों की उपरिलिखित २१ 
संख्या घटती बढ़ती रहती है । इंग्लेंड में उपसमिति ही राज्य 
का कार्थ करती है तथा विरोधियों के आक्षेपा का उत्तर देती 
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है । उपसमिति के पराजय होने पर सबके सब मंत्रियों को 
अपना पद्‌ छोड़ देना पड़ता हे तथा नवीन महामंत्री अपनी 
नई मंत्रिसभा तथा उपसमिति का निर्माण करता है | 


अग्रेजी शासनपद्धति में मंत्रिसभा की यह्‌ उपसमिति एक 
बड़ा भारी अंग है। गुप्तसभा के विषय में हम आगे चल कर 
लिखेंगे कि उसमें avai की संख्या बहुत अधिक होती है अतः 
वह राजा को उचित सम्मति देने के लिये अयोग्य हैं। आज 
कल JAANI का यह. काये मंत्रिसभा की उपसमिति ही 
करती है। उपसमिति के कारण राज्यकार्य ठीक तौर पर 
चलता हे और पूण कार्य की जिम्मेवारी ळे लेने में भी वह 
समर्थ हो जाती है। 

मुख्य मंत्री की राजनीति जब तत्कालीन प्रतिनिधि सभा 
को स्वीकृत न हो, उस दृशा में मुख्य मंत्री राजा से प्रार्थना कर 
राजा द्वारा प्रतिनिधि सभा को बर्खास्त करवा कर नए सिरे से 
चुनाव के लिये प्रेरित करता हे । इस प्रकार करने से मुख्य 
मुख्य Tal पर तथा प्रस्तावों पर 'प्रजा की क्या सम्मति हे! 
यह्‌ राज्य को पता लगता रहता है । यह हम पहले ही लिख 
चुके हैं कि मुख्य मंत्री को राजा ही नियत करता है । 

जिस समय मंत्रिसभा तथा उसकी उपसमिति की रीति 
प्रचलित न हुई थी उस समय राजा जनता द्वारा मुख्य मंत्री 
पर आक्षप किए जाने पर अपना अपमान संमझ लिया करता 
था, क्योंकि मुख्य मंत्री को वही नियत किया करता था । अपने 
आदमी की रक्षा कोन नहीं करता है ? ' परंतु मंत्रिसभा की 
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रीति से यह दूषण ge गया है । राजा अब एक निष्पक्षपात 
न्यायाधीश की स्थिति में है, जो कि जनता में जिस दळ का 
नेता प्रबळ हो उसी को राज्यभार सुपुदं कर देता है और उसे 
इससे कुछ भी प्रयोजन नहीं होता है कि उसका कोन मित्र है 
तथा कोन मित्र नहीं है । प्रतिनिधि सभा तथा राजा को 
परस्पर मिळानेवाली संस्था भी मंत्रिसभा कहदी जा सकती 
है । अंग्रेजी राज्यनियमों के अनुसार राजा सदैव निश्रोत तथा 
निर्दोष हुआ करता है । यह तभी हो सकता है जब कि राजा 
की किसी भी काये में जिम्मेवारी न हो। मंत्रिसभा-की प्रणाली 
से अब सब कार्यो का जिम्मेवार मंत्री ही हो गया है । यदि 
शासन में कुछ भी बुराई आती है तो मंत्री को हौ पदच्युत होना 
पड़ता है तथा दूसरा मंत्री उसके स्थान पर शासन के लिये 
नियत कर दिया जाता है । सारांश यह हे कि मंत्रिसभा की 
प्रणाली से अब ब्रिटेन का राजा सबंप्रिय हो गया हे । प्रजा में 
अब समालोचना यदि किसीकी होती है तो तात्कालिक मुख्य 
मंत्री तथा उसकी उपसमिति की ही । 

फ्रांस में भी मंत्रिसभा है परंतु उसकी अंग्रेजी मंत्रिसभा 
से तुलना करना कठिन है। अंग्रेजी मंत्रिसभा के मंत्रियों कें 


अधिकार बहुत कुछ रीति-रिवाजों पर. frac हें और . 


इसके कारण भी है | अंग्रेजी शासनपद्धति का जन्म आकस्मिक 
नहीं हुआ है, अपितु उसके प्रत्यक अंग को वत्तमानकालीन 
स्वरूप प्राप्त करने में पर्याप्त काळ लगा है । इस दशा में लिखित 
अधिकारों की अपेक्षा रीति रिवाज का शासन-पद्धति में बहुत 
भाग होना स्वाभाविक है । फरासीसी शासनपद्धति का जन्म 
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आकस्मिक है, अतः वहाँ मंत्रियों के अधिकार शासन-पद्धति 
द्वारा निर्णीत तथा लिखित हें । फ्रांस की जनता स्वतंत्रता 
,की अत्यंत प्रेमी हे । मंत्रियों की स्वेच्छाचारिता उसे पसंद 
नहीं है । परिणाम इसका यह हे कि फरासीसी प्रतिनिधि सभा 
यदि फरासीसी मंत्रियों के किसी साधारण वात पर भी विरुद्ध 
सम्मति दे दे तो उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ता हे परंतु 
Hee में यह दशा नहीं है । इंग्लैंड में मंत्रिसभा के पास 
पर्याप्त शक्तिशाली साधन विद्यमान हैं। अंग्रेजी मंत्रिसभा राजा 
की स्वीकृति से प्रतिनिधि सभा को वर्खास्त कर पुनः चुनाव के 
लिये Wa कर सकती है । फरासीसी मंत्रिसभा ऐसा करने में 
शक्ति रखते हुए भी असमर्थ है । प्रधान तथा राप्ट्सभा की 
Mala से फरासीसी मंत्रिसभा, प्रतिनिधि सभा को बरखास्त 
कर सकती है,परंतु फरासीसी प्रधान नाममात्र का ही शासक होता 
है । वह प्रतिनिधि सभा को बर्खास्त कर अपने प्रति विरोध नहीं 
खड़ा करना चाहता । परिणाम इसका यह्‌ हो. गया है कि फरा- 
सीसी मंत्रिसभा यद्यपि अंग्रेजी शासनपद्धति को देख कर बनाई 
गई थी तथापि अंग्रेजी मंत्रिसभा की अपेक्षा वह शक्ति में 
अत्यंत न्यून हो गई है । अंग्रेजी मंत्रिसभा का नियम-निर्माण 


~ A x * “A ° is 
म बड़ा भारा हाथ हू | MIA म नियम-निमाण का काय प्राय. 


उपसमितियों के अधीन हे। फल इस काये का यह! 
है कि फरासीसी मंत्रिसभा अंग्रेजी मंत्रिसभा की अपेक्षा 
शक्तिहीन है | 

फ्रांस में कुछ एक ऐसे और भी कारण हैं जिनसे फरासीसी 
मंत्रिसभा अंग्रेजी मत्रिसभा के सदृ काम करने में असमर्थ 
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हो गई है । फ्रांस में “दलों के इतिहास” नामी शीर्षक में 
हमने विस्तृत तौर पर दिखाया है कि वहाँ पर बहुत से दल 
हैं । जितने बड़े बड़े व्यक्ति उस देश में विद्यमान हें उतनी ही 
| दलों की संख्या हे | विचित्रता यह हे कि एक फरासीसी 
मंत्रिसभा पराजित हो कर जब-टूटती हे तो उसके बहुत से 
सभ्य प्रायः नवीन मंत्रिसभा में भी लेलिए जाते हैं । सारांश 
यह है कि फ्रांस तथा इंग्लेंड की मंत्रिसभा की रीति आपस में 
एक दूसरे से भिन्न है | 
अंग्रेजी गुप्रसभा के निम्नलिखित व्यक्ति सभ्य होते हैं । 
( १ ) राजपरिवार के सभ्य, ( २) केटरबरी का आचंबिशप, 
( ३) लंडन का बिशप, (४ ) लाड चांसलर 
zaam (७ ) झुख्य न्यायाधीश, ( ६ ) मुख्य बोडस का 
प्रधान, (७) प्रतिनिधि सभा का प्रवक्ता’, (८) इंग्लड 
के राजदूत, (९) saia के शासक, ( १० ) इंग्लंड 
का मुख्य सेनापति, ( ११ ) सब मंत्री, ( १२ ) गुप्त सभा क 


सभ्य की STMATA अन्य सब पुरुष | 


aS NEN a 
गुप्तसभा का आधेवशन राजप्रासाद म Aare । नए 


४८७ ८. 


राजा की उद्घोषणा यही सभा करती ह आर प्रातिनिधि 
सभा के बर्खास्त करने तथा बुळाने के लिये राजा के द्वारा निकाल 
हुए घोषणापत्र इसीमें तय्यार होते हे। इसकी कई एक उपस- 
मितियाँ हैं जो कि भिन्न भिन्न राजकीय कार्यो का संपादन किया 
करती हें । दृष्टांत के तोर पर “emia उपसमिति” ही को लीजिए | 
इसके हाथ में भारत तथा उपानिवेशों की जनता की प्राथनाओं 
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को सुनना हे । इसी प्रकार गुप्तसभा को 'शिक्षा उपसमिति' 
शिक्षा-संबंधी प्रबंध करती है। इसकी कृषि तथा व्यापार 
संबधी उपसमितियॉ भी हैं जो कि अपने अपने विभाग का. 
निरीक्षण तथा प्रबंध करती हैं । 
इंग्लेंड की प्रतिनिधि सभा में जो आज कळ सभ्यों की 
संख्या È वह सदा से उसमें नही चली आइ हे | समय समय 
पर सभ्यों की संख्या बढ़ते बढ़त अब ६७० के 
प्रतिनिधि सभा। लगभग है । इसमें किन किन प्रदेशों के कितने 
कितने सभ्य हें इसका ब्योरा निम्नलिखित है- 


इंग्लिश काउंटियाँ २५३ - सभ्यः 
इंग्लिश बरो २३७ as 
इंग्लिश महाविद्यालय 4 ” 
स्काच काउटियॉ ३९ 99. 
29 बर्रो ३१ १5 
» महाविद्यालय र्‌ yy: 
आयरिश काउंटियॉ ८५ 06 
7०८६०७७ Moe 5 
>] महावद्याल्य २ ” 
६७ ० 
प्रतिनिधि सभा के सभ्य ५ वर्ष के लिये चुने जाते हें 
: gies में प्रतिनिधियों का जनसंख्या से अनुपांत १: १५००० | 

हूं । लाड, न्यायाधीश, रोमन केथोलिक पादरी, राज्य- | 


पदाधिकारी, राज्य-दंडित पुरुष, दिवालिए आदि तथा अन्य 


\ 
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कई प्रकार के ऐसे ही व्यक्तियों को छोड़ कर प्रतिनिधि सभा 


के सभ्य चुने जाने का प्राय: सभी अंग्रेजों को आधिकार है | 
यद्यपि सभ्य के तौंर पर चुने जाने के लिये कोई शिक्षा तथा 
संपत्ति संबधी केद नहीं लगाई गई है परंतु संपत्ति के बिना 
प्रतिनिधि बनना भी कठिन ही है । क्योंकि इंग्ठेंड में भी प्रति- 
निधि सभा के सभ्य बनने में बहुत व्यय करना पड़ता है | 
इस दशा में निधनी पुरुषों का प्रतिनिधि सभा का सभ्य 
बन कर लंडन में निवास करना काठेन है | गणना से AIGA 


हुआ हे कि सभ्यों का ५ पौंड के लग भग प्रति दिन, व्यय 


होता है । यह शक्ति निर्धनियों के पास कहाँ हे कि'वे लोग 


इतना व्यय कर सकें | : 

कुछ वर्षा से प्रतिनिधि सभा के सभ्यों को ६०००) Ro 
की वार्षिक वृत्ति मिलती है । 

यह पहळे ही लिखा जा चुका है कि प्रातिनिधि के सभ्यों 
का समय पाँच वर्ष का है । परंतु अंग्रेजी शासनपद्धति में मंत्रि- 
सभा की रीति ही मुख्य है । परिणाम इसका यह हुआ है कि 
अभी तक् प्रायः कोई भी प्रतिनिधि सभा अपने पूण समयं तक 
विद्यमान नहीं रही है । औसत से जहॉ इसकी स्थिरता का 
समय चार वर्षे से भी कम निकलता है वहाँ पिछली सदी 
की लंबी से लंबी प्रतिनिधि सभा छ वर्षे, एक मास तथा 
बारह दिन तक ही विद्यमान रही थी | 

प्रतिनिधि सभा. अपना प्रवक्ता ' आप चुनती है 
पर उसके क्लार्क तथा AS UE आमस राजा द्वारा 
चुने जाते हैं। प्रतिनिधि सभा का बहुत सा समय तो. 
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मंत्रिसभा की उपसामेति के प्रस्तावों आदि के पास करने 
में ळगता है । प्रतिनिधि सभा के aval के अपने 


वँैथ्याक्तक अधिकार. भी पर्याप्त हैं। फौजदारी मुकदमा, 
न्यायालय का अपमान, दिवाला आदि अपराधों को छोड़ कर 

अन्य किसी अपराध में प्रतिनिधि सभा का सभ्य पकड़ा 
नहीं जा सकता है । प्रतिनाधि सभा अपने सभ्यों को अप- 
राध करने पर सभा से निकाळ सकती है परंतु we ga: 
चुने जाने से नहीं रोक सकती है। प्रतिनिधि सभा अपने विरुद्ध 
अपराध करनेवाले को केद कर सकती है और यह कैद तात्का- 
लिक प्रतिनिधि सभा के समय तक ही रहती है, आगे नहीं । 
ae अपने अधिकार स्वयं ही नहीं बढ़ा सकती है । सब प्रस्ताव 
पहले पहळ इसी सभा में आते हैं। आय व्यय संबंधी 
बजट तो प्रतिनिधि सभा में ही पहले उपास्थित किया जाता है। 


RE } प्रतिनिधि सभा के सदृश BSAA! की संख्या 
A aA a a 
बदलती रहती हे, जिसका ब्योरा इस प्रकार हे। 
सन्‌ ; सभ्य 
१२६५ 500 ९२७ 
१६०० A 5 ५९ 
१७६५ Boe ee RGR 
१८५५ ae ... ४४५ 
१८६५ प AY 
१८९५ ae oS AWS 
१८९७ bee goo * ५४४८ 
१९००८ 79० 32% ०५८५६ : 
१९०९ ना E RR 4 
आजकळ ०9२002 परर र 
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२७. खक 


€ ~~ A an x 
लाडसभा में भिन्न भिन्न श्रेणियों क व्यक्ति इस प्रकार हँ- 


रायल Royal tele X 
आचोबिशप Archbishops २ 
ड्यूक Dukes ह २१ 
मार्किस Marquesses ... २३ 
TST Earls wee १४० 
वैकाउंट Viscounts ... ४७ 
बिशप Bishops ... २४ 
बैरन Barons न EVA 
६ २२ 


भिन्न भिन्न प्रदेशों के सभ्य उपरिलिखित ६२२ सभ्यो म॑ 
इस प्रकार विभक्त R | 


इंगळेंड तथा वेल्स के पियर ... ५५२ 


,, -„» आचविशप्प ... R 
Da बिशप pe - २४ 
स्काट्लेंड के पियर son, शत 
आयर्ळँड के पियर su PRE 
६२२ 


Bis सभा-के जहाँ समूहरूपेण अपने अधिकार हैं वहाँ 
प्रातीनिधि सभा के Aza उसके व्यक्तियों को भी पर्याप्त अधि- 
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a # k in ~ 

: कार प्राप्त हैं, जो कि इस प्रकार गिनाए जा सकते हें | 
(१) लाडे सभा अपने विरुद्ध अपराध करनेवालों को कैद 
-तथा उन पर जुर्माना कर सकती है. (२) प्रतेक लाडे को सभा 
में बक्तृता देने की पूर्ण स्वतंत्रता हे, ( ३) जब 
-SÈ समा कोई नया लाडे बनाया जाता है तब लाड सभा 
> ac ~ a NS e © 
के अधिकार । यह देखती है कि कहीं कोई गळती तो नहीं हुई 
है, (9) लाडे सभा के पास ads जाती हैं, 


NON ~ 


(4%) प्रतिनिधि सभा के राज्यकर्मचारियों के विरुद्ध अभि- 
योग इसी सभा में होते हें तथा यही निणय देती हैं, 
(६) नाबालिग, विदेशी, अविश्वासपात्र (जिसने बफादारी की 
“शपथ न खाई हो) लाडे सभा में नहीं बैठ सकता है, 
( ७) कोई लाडे सभा में नया प्रस्ताव पेश कर सकता = | 
प्रतिनिधि सभा के पास किए हुए प्रस्ताव इसी सभा में आते 
हैं और यदि यह न पास करे तो वे प्रस्ताव राजा के पास 
नहीं भेजे जाते परंतु यदि कोई प्रस्ताव तीन बेर प्रतिनिधि 
सभा में स्वीकृत हो चुका हो तो लाडे सभा की अस्वीकृति 


रहने पर भी ag नियम बन जाता है । 
(१) लाडे सभा में जाते हुए या बैठे हुए लाड पकड़े या 
'' कद्‌ नंहीं किए जा सकते, ( २ ) पार्लियामेंट के खुलने की 
सूचना राजा को प्रत्येक लाडे के पास 
२=हाडें। के अधिकार। भेजनी पड़ती है, (३) wes जूरी के 
सभ्य नहीं हो सकत हू । 
are सभा के अधिकारों को दिखाते हुए लिखा गया हें 


a 
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कि प्रजा BANS लाडे सभा के पास ही जाती हैं । लाडे i 
सभा ने न्यायालय के तौर पर संतोषप्रद | | 
१-ळाडे सभा का काम किया है यह कहना अति कठिन है । || 
न्यायालय संबंधी, अंग्रेज जाति के झगड़ों की सूची जिस प्रकार || | 
अधिकार । बढ़ती गई लाडे सभा की इस मामले में _ ih | 
सवेथा अयोग्यता भी जनता को क्रमश: माळूम | I 
Slat गई । महाशय अस्किन की सम्मति में आक्तात्रि के Vit 
अनंतर लाडे सभा में एक भी अच्छा प्राडविवाक न रहा था । ; 


'जो कि जनता की अपीलों का उचित रीति पर निणय कर 

-सकता । १८५६ में इंग्लेंड में यह खबर फैली कि लाड 

सभा में राज्यनियमो से अभिज्ञ किसी न किसी व्याक्ति को 

सभ्य अवश्य होना चाहिए तथा इस बात के लिये एक प्रस्ताव 

'पास किए जाने का इरादा भी था परंतु लाडे सभा की गलती 

से ऐसा न हो सका । पारिणाम इसका यह हुआ कि कुछ ही | 
समय के बाद “मुख्य न्यायालय के न्याय संबंधी नियम! by 
(Supreme Court of Judicature Act) से छाड सभा के |! 
हाथ से न्याय संबंधी यह अधिकार सर्वथा ले लिया जाता 

'परंतु १८७५ के नियम से उसको कुछ कुछ अधिकार पुनः 

प्राप्त हो गए । अब यह्‌ राज्यनियम हो गया है कि जब तक 

लाडे सभा में निम्नलिखित तीन व्याक्ते उपास्थित न हों तब 

तक उसमें aid नहीं सुनी जा सकती हें । वे तीन व्यक्ति 

ये हें-( १ ) लाडे चांसळर ( Lord Chancellor ) 

| (२ ) अपील के ळाडेस (Lords of Appeal in 
Ordinary) हे rer 
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(३) कोई एक लाडे जो कि न्यायालय विभाग में 
अधिकारी रह्‌ चुका हो | 
लाड समा के सभ्य न्याय संबंधी विषयों से चाहे aR- 
चित हों या a हॉ, अपीलों का निणय उस सभा में ag- 
सम्मति से ही होता है। इस प्रकार लाडे संभा के न्याय 
संबंधी अधिकार पर जो कुछ लिखना था लिखा जा चुका है। 
अब हम इसके नियम संबंधी अधिकारों का निरीक्षण करेंगे | 
लाडे सभा के. नियम-निर्माण में प्रायः प्रतिनिधि सभा 
के azad अधिकार हैं । प्रतिनिधि सभा को आर्थिक विषयों 
के मामले में लाडे सभा की अपेक्षा कुछ 
२ लोड सभाके अधिक अधिकार प्राप्त हें। किसी भी सभा में 
नियम-निर्माण आर्थिक विषयों के अतिरिक्त कोई भी प्रस्ताव 
सबबी अधिकार । पेश हो सकता है तथा उससे पास होकर 
दूसरी से पास करवाया जा सकता È I 
वैयक्तिक प्रस्तावों में तो लाडे सभा की ही प्रधानता है और 
इसमें कारण यह हे कि उसके प्रधान को बहुत से राज्य- 
कार्य नहीं होते हें अतः वह इसी प्रकार के प्रस्ताव संबंधी 
कार्यों पर विशेष ध्यान. दे सकता है | आर्थिक प्रस्तावों का 
तो प्रतिनिधि सभा में ही पहले पहल पेश होना आवश्यक 
है । सुधार संबधी प्रस्ताव भी प्रायः प्रतिनिधि सभा में ही 
पहले पहल जाते हैं । इसका कारण यह है कि प्रतिनिधि 
सभा ही लाडे सभा की अपेक्षा अधिक उदार विचार की है । 
परंतु यहाँ पर यह न भूलना चाहिए कि Hee में संकुचित 
ब्रिचारवाळी मंत्रिसभा की जब कभी प्रधानता होती ई तब 
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यह बात नहीं रहती । सर विलियम ऐसन का कथन है कि | 
महाशय ग्ळैडस्टन तथा डिजरैली के मंत्रित्वकाळ में प्रायः बहुत 
से प्रस्ताव लाडे सभा में ही पहले पहल पेश हुए थे । इस 
बिषय' पर इतना ही रिख कर अब लाडे सभा के शासन 
संबधी अधिकारों पर कुछ विशेष प्रकाश डाला जायगा | 
यह कहना सवेथा श्रम में पड़ना होगा कि इंगलैंड में लाड 
सभा की शाक्त को प्रतिनिधि सभा ने चूस fear et 
वास्तविक बात तो यह है कि इंगलैंड की 
wis सभा के शाप्तन दोनों ही मुख्य सभाओं की शक्ति को 
संबंधो आपिकार। अंग्रेजी मंत्रिसभा ने ले लिया हे । आज 
कल दोनों ही सभाओं में वैयक्तिक 
प्रस्तावों की संख्या दिन प्रति दिन कम हो रही हे । अंग्रेजी 
शासनपद्भति पर लिखनेवालाँ की सम्मति में मंत्रिसभा 
की बढ़ती हुई aq शक्ति इंगलैंड के लिये हानिकर है। 
महाशय लो ने बड़े गंभीर विचार के अनंतर कहा है कि 
“प्रतिनिधि सभा को नियामक सभा कहना निरथैक है । 
यह तो आज कल मंत्रियों के नियामक प्रस्तावों 
की एक मात्र विवादभूमि हो गई है । आज कळ 
राजनेतिक विवादों की सभा का काम एक मात्र प्रतिनिधि 
सभा कर रही है |” लाड सेसिल ने एक बार प्रतिनिधि सभा 
' में स्पष्ट शब्दों में कहा था कि--“हम लोग वैयक्तिक अधि- 
कारों के अतिक्रमण को प्रायः सुना करते हें, परंतु यहाँ पर 
यह्‌ सुना देना भी आवश्यक प्रतीत होता है कि प्रतिनिधि 
सभा की संपूर्ण नियामक शक्ति मंत्रिसभा के ही हाथ में 
११ i 
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दिन पर दिन चली जा रही है......इसका क्या कारण है ? 
इसकी कोई परवाह नहीं करता है। सर्भ्यो के अधिकार 
छिन रहे हें परंतु इस सभाभवन के बाहर किसी भी व्यक्ति 
को इसकी कुछ भी चिंता नही है......... १7 | महाशय छार्वेल 
ने बहुत सी गणनाओं के अनुसार यह स्पष्ट तौर पर दिखाया 
है कि किस प्रकार राजकीय प्रस्तावों के सुधारों में प्रतिनिधि- 
सभा दिन प्रति दिन कम हाथ दे रही है। आपका कथन 
हे कि १८५१ से १८६० तक राजकीय प्रस्तावों में ४७ 
प्रस्तावों में सुधार किया गया था, और १८७४ से 
१८७८ तक केवल एक ही प्रस्ताव में तथा १८९४ से १९०३ 
तक केवल दो ही प्रस्तावों में सुधार किया गया था। इस 
प्रकार यह स्पष्ट हुआ कि लाडे सभा ने ही केवळ अपनी 
शक्ति को नहीं खोया हे अपितु प्रतिनिधि सभा भी वैसी 
ही दशा में है । इन दोनों सभाओं की शक्ति यदि 
किसी ने चूस ली है तो वह केवल मंत्रिसभा है | सारांश यह 
कि लाड सभा ने यदि अपनी शक्तियाँ खोई हैं तो यह न 
समझना चाहिए कि उसने वे शक्तियाँ प्रतिनिधि सभा को 
दे दी हें । प्रतिनिधि सभा बेचारी तो स्वयं भी शक्तिहीन हो 
गई है | इन दोनों सभाओं की शक्ति तो मंत्रिसभा ले गई है। 
प्रतिनिधि सभा तथा लाड सभा के बीच में एक अतर अवश्यमेव 
है । वह यह है कि मंत्रिसभा पहले पहल प्रतिनिधि सभा को 
ही नशा पिलाया करती है । 


SE ee 


यह पहले ही लिखा जा 'चुका है कि आर्थिक विषयों में 
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प्रतिनिधि सभा की अपेक्षा लाड सभा की शक्ति न्यून है । 
आर्थिक प्रस्तावों का प्रतिनिधि सभा में ही पहले पहल पेश 
होना आवश्यक है और यह उचित ही प्रतीत होता हैं) क्योंकि 
जिस समय संपूर्ण राष्ट के चलाने के लिये प्रतिनिधि सभा 
कोही धन देना हो उस समय धन वेधी प्रस्ताव भी 
उसीमें पेश होने चाहिएँ | 


सभा से यह अधिकार सवथा 
लिए १६६१ में Gas पहळू 
प्रयत्न किया | १६६१ में लाडे सभा न वेस्टमिनिस्टर की सड़कों 
को सुधारने के लिये धन संबधी एक प्रस्ताव पास करके प्रति- 
निधि सभा में भेजा । प्रतिनिधि सभा ने उपरोक्त सिद्धांत 
के अनुसार उसे पास न किया तथा कहा कि “धन संबंधी 
प्रस्ताव पहले पहल उन्हींके पास पेश होने चाहिएँ जब 
कि रुपए उन्हीं को देने हें॥ इस काये के अनंतर प्रति- 
निधि सभा ने अपने यहाँ उसी प्रकार का एक प्रस्ताव पास. 
कर के लाडे सभा के पास भेजा | लाडे सभा ने उस पर एक 
टिप्पणी चढ़ा कर अपने यहाँ से पास कर के प्रतिनिधि सभा के 
पास पुनः भज दिया । परिणाम इसका यह हुआ कि वह 
प्रस्ताव जहाँ का तहा रह गया | अगले वष पुनः इसी प्रकार 
`का एक प्रस्ताव प्रतितिधि सभा में पास हो. कर लाडे सभा में 
पहुँचा | लाड सभा ने Aes की तथा कुछ एक बॅदर- 
घुड़कियाँ दिखला कर उसे पास कर दिया । इसका परिणाम 


यह्‌ हुआ कि प्रतिनिधि सभा ने यह अधिकार उसके हाथ से 


डं 
ने के 


a 
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सदा के लिये छीन लिया । १८७८ में लाड सभा आर्थिक 
विषयों में सवथा निःशक्त हो गई तथा उसके अनंतर 
झासनपद्धति में यह नियम स्थिर रीति पर काम करने लगा 
कि “राजा को प्रत्येक प्रकार की आर्थिक सहायता देनेवाले 
प्रस्तावों का प्रतिनिधि सभा में पहले पहल पेश होना 
आवश्यक है और लाड सभा उनमें कॉट छाँट कुछ भी 
नही कर सकती। जो कुछ उसके हाथ में है वह यही हे 
कि चाहे वह उन प्रस्तावों को पास करे या न पास HL” | 


° यह भी पूर्व लिखा जा चुका है कि लाडे सभा प्रति- 
निधि सभा की अपेक्षा संकुचित विचार की है । उदार दल- 
वालों की यह सभा बहुत ही अधिक aie sic किया 
करती है। । 

प्रतिनिधि सभा के बहुत से प्रस्ताव उचित रीति पर ध्यान 
रख कंर नहीं बनाए जाते हैं । लाडे सभा उन प्रस्तावों का 
संशोधन किया करती है । संशोधन करने के लिये साहस, 
स्वतंत्रता, निष्पक्षपात इन तीन, शुणों की aaa अधिक 
आवश्यकता होती है। लाडे सभा में साहस, तथा स्वतं- 
अता ये दोनों गुण विद्यमान हैं पर शोक की बात है कि उसमें 
निष्पक्षपातता का गुण नहीं है । 


ळाड सभा जातीय दलों के विचारों से प्रायः प्रभावित 
हो जाया करती हे जिससे प्रस्तावों का संशोधन उचित रीति 
पर नहीं होने. पाता । राजनीतिज्ञों की सम्मति हे कि 
समय पा कर लाडे सभा में यह गुण भी आ ही जायगा । 
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4 इंगलेंड में लाड सभा से जाति को जो कुछ लाभ पहुंचत 
कारण भयानक आतक्रांतियों का पात्र न हो 
४. लाड सभा QPI BIS सभा का उच्छेद कर राज्य 
का समुच्छेद की संपूर्ण नियामक शक्ति एक सभा के 
हाथ में दे देना ges के fea सवंथा 
हानिकर है । यदि किसी देश को आक्रांतियों की चाह हो 
तो वह यह काम करे । संपण सभ्य देशों की शासनपद्धतियाँ 
यही बता रही हैं कि देश की नियामक शक्ति को एक सभा के 
हाथ में कभी सी न देना चाहिए | dase ने तो क्रामवेळ के 
समय में ऐसा करके फल भोग ही लिया हे । रंप ने १६४९ 
की १७ माचे को राजा के पद को जाति के fea अना- 
वश्यक तथा भयानक ठहराया और उसी के दो दिन बाद 
लाडे सभा पर भी अपनी छुरी चला दी तथा उसका भी एक 
नियम द्वारा सदा के लिये मूलोच्छेदन कर दिया | उस नियम 

के शब्द निम्नलिखित ह 
‘The Commons of England—finding by 
long experience that the House of Lords is 
useless and dangerous to the people of England 
to be continued, have thought fit to ordain and 
enact—that from henceforth the House of Lords 
in Parliament shall be and hereby is wholly 
abolished and taken away; and that the Lords 
shall. not from henceforth meet or sit inthe said 
House, called the Lord’s House, or in any other 
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house or place whatsoever, asa House of Lords; 
nor shall sit, vote, advise, adjudge, or determine 
of any matter or thing whatsoever, as a House 
of Lords in Parliament’ 

इस- प्रकार लाडे सभा को सवथा नष्ट कर अंग्रेज जाति 
के कुछ सभ्यों ने इंगळेंड पर एक सभाईद्रारा ही शासन करने 
का यत्न किया परंतु वे लोग सफल न हो सके तथा अंग्रेज 
जाति को कुछ ही समय के बाद 'राजा' तथा लाड संभा इन 
दोनों का ही पुनः उद्धार करना पड़ा । यह हमारा. तात्पयं 
नहीं हे कि एक नियामक सभा द्वारा किसी जाति का शासन 
सफलता स नहीं चल सका हे । अत्यंत उन्नत आचारवाली 
जातियों में यह संभव है | परंतु आजकल कोई भी जाति 
इतने उच्च आचार की नहीं हे। अतः एक नियामक सभा 
द्वारा शासन का सफलता से होना भी कठिन ही हो गया है । 
महाशय वाल्टर बैज्हाट ने बहुत ही ठीक कहा है-- 

“ परिंपूणे तथा अति थोग्य प्रतिनिधि सभा यदि किसी 
देश में हो तो उस देश के लिये किसी दूसरी राष्ट्सभा या | 
लाडे सभा का होना सवथा ही निरर्थक हे । परिपूर्ण तथा 
अति योग्य प्रतिनिधि सभा से हमारा तात्पर्य यह्‌ हे कि वह 
पूण रीति पर जाति की प्रतिनिधि हो, उसके सभ्य उच्च 
आचार के हों, जिनमें क्रोध, लोभ, मोह, इषो, द्वेष आदि दूषणों ` 
की सत्ता न हो तथा जिनमें विचारशक्ति इस सीमा तक हों 
कि उनके कार्यो में तथा विचारों में त्रुटि का स्थान तक भी 
न रहता हो, तथा जिनके पास किए हुए प्रस्तावों के पुनः. 
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निरीक्षण की कुछ भी आवइ्यकता न हो | यदि इस प्रकार के 
सभ्य किसी देझ की प्रतिनिधि सभा में विद्यमान हों तो उस 
देश के लिये किसी दूसरी राष्ट्रसभा या लाडे सभा का रखना 
सरवेथा ही अनावश्यक है | अनावश्यक ही नहीं अपितु अत्यंत. 
हानिकर है । परतु यदि ऐसी दशा नहो, तब तो दूसरी सभा 
का होना बहुत ही आवश्यक है, और यदि दूसरी सभा कोई 
देश न रखे तो उसे उसका बुरा फल भी अवश्य .्ी भोगना 
पड़ेगा, इस में संदेह करना वृथा है। ” 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 3 eipene 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( १६८ ) 
आठवा परिच्छेद । 


anea हंगरी | 


arga हंगरी का सम्मिलन विचित्र हे और उसकी 
शासनपद्धति भी अपूव ही कही जा सकती है amea 
तथा हंगरी में बहुत सी भिन्न भिन्न भाषाभाषी जातियों 
का निवास èl जातियाँ आपस में सदा लड़ती रहती हें 
तथा एक जाति दूसरी को कुचलने का यत्न करती रहती है । 
end में मगयार जाति की प्रधानता है पर आरिट्या में 
ऐसी दशा नहीं है । आस्ट्रिया में जर्मनों की शक्ति को अन्य 
जातियां कम नहीं कर सकती हें। इतना ही होता तो तब 
भी कोई बात थी । आरिट्यां हंगरी का संघटन भी सवथा 
अपूर्ण है । राजनेतिक मामलों को छोड़ कर आस्ट्या के 
साथ हंगरी का पैसा ही संबंध है जैसा कि एक विदेशीय 
राष्ट्र का होता है । यहां पर यह भी न भूलना चाहिए कि 
आस्टिया तथा हंगरी के संघटन की शार्च भी निश्चित नहीं हैं । 
कई एक हंगेरियन राजनीतिज्ञों की सम्मति है कि afea 
से संबंध के विषय में हंगरी सवेथा स्वतंत्र है । इसी प्रकार के 
` शासनपद्धति संबंधी और बहुत से झमेळे हें जिनका कि 
समझना सवथा कठिन है जब तक कि आस्टिया हंगरी की 
शासनपद्धति की उत्पात्ति के इतिहास पर एक दृष्टि न डाळी 
जाय । अब इसी विषय पर कुछ शब्द लिखे जायेंगे | 


फ्रांस की आक्रांति का आधार समानता, स्वतंत्रता तथा 


` 


» i 
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भ्रातृभाव पर था यह किसीसे भी छिपा नहीं है । फ्रांस की 
आक्रांति ने उपरिलेस्वित भावों से संपूर्ण । 
afar इंगराँ को युरोप को गुंजा दिया यह्‌ होते हुए भी |! j 
शासनपद्धति का युरोप में जातीयता के भावों ने पूर्वापेक्षा j | 
उद्भव। और भी अधिक बल पकड़ा। सारा का 
सारा युरोप भिन्न भिन्न जातियों का आगार 
हो गया और य जातियाँ एक दूसरे को दबाने की चेष्टाओं i 
में प्रवृत्त हो गई । | 
इस अवस्था से आष्टिया को जो कष्ट पहुँचा उसका | | 


~ 


A A A ~ ny 
वेन करना कठिन हे | आस्टिया में बहुत सी जातियाँ रहती 


थीं और अब भी रहती हें । जिस प्रकार भिन्न भिन्न जातियों 
ने पारस्परिक विद्वेष से संपूर्ण युरोप में कलह की आग जला |. 
दी उसी प्रकार आस्ट्या को भिन्न भिन्न जातियों ने आपस | he 
में कलह कर FAS करना प्रारंभ कर दिया | 
१८४८ में आरिट्या में जनता ने सम्राट्‌ के प्रति 
विद्रोह किया और उसको राज्य पर से हटा दिया । 
सम्राट्‌ के इटेलियन तथा हंगेरियन प्रांत सदा के लिये स्वतंत्र 
हो गए । कुछ समय के अनंतर रूस की सहायता से 
सम्राट्‌ ने जनता के विद्रोह को शांत किया और अपने पद 
को स्थिर करने का aa किया । १८५९ के इटेलियन युद्ध में 
नेपोलियन तृतीय से आस्ट्रिया पराजित हुआ ओर कुछ 
वर्षों के बाद ही बिस्मार्क से भी बहुत ही बुरी तरह से 
उसे अपमानित होना पड़ा । 
इन भयानक चोटों तथा अपमानों से शिक्षा ले कर a 
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सम्राट्‌ ने अपनी प्रजा को संतुष्ट करना तथा शांत करना 
अपनी शक्ति तथा स्थिति के लिये उचित समझा । इस महान्‌ 
कार्य के fer सम्राट्‌ ने बैरन gee (Baron Beust) नामी 
एक विदेशी से सहायता लेनी प्रारंभ की । बैरन्‌ वूस्ट ने 
आस्ट्रिया के लिये जो कार्य किया ae आस्ट्रियन कभी भी 
नहीं भूल सकते हें । इटली का प्रांत आस्टिया के हाथ से 
सदा के लिये ही निकल चुका था । हंगरी भी सदा के लिये _ 
पृथक्‌ हो जाता यदि यह महानुभाव आस्ट्रिया पर कृपा न 
करता | इसने आस्टिया के साथ हंगरी को विचित्र विधि से 
जोड़ा । इसने आस्टिया के लिये जिस शासनपद्धति का 
निम्माण किया वही आज तक आस्टिया में प्रचलित है | 
आस्टिया aag stat में विभक्त हे । प्रत्येक प्रांत मे 
भिन्न भिन्न जातियों का निवास है । जातियों की भिन्नता का 
अनुमान इसीसे लगाया जा सकता हे कि राष्ट्संघटन की 
जातीय सभा में भिन्न भिन्न आठ या नौ भाषाओं में सभ्यों 
को राजभक्ति की शपथ लेनी पड़ती है । आस्टिया में. सन्‌ 
१८९० की ३१ दिसंबर को निम्नलिखित जातियाँ तथा 


मनुष्य रहते थे-- 
जमन | ८४६१५८० 
जेच - ५४७२८७१ ae 
पोळ . ३७१९२३२ 
रूथानियन्‌ ' * ३१०५२२१ 
स्लावीनियन्‌ ११७६६७२ 
इटेलियन्‌ | - ६७५३०५ 


i 
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कोट्‌ और सवे ६४४९२६ | 
रूमानियन २०९११० | 

अन्य जातियां ४३०४९६ || 
BS २३८९५४१३ 


आस्ट्यन शासन-पद्धति में भिन्न भिन्न जातियों का 
बड़ा भारी हाथ है । परंतु इस विषय को स्पष्ट करने के 
पहले यहाँ शासनपद्धति के उद्भव के विषय में ae 
शब्द्‌ लिख देने आवश्यक प्रतीत होते हैं | प्रशिया से पराजित 
होने के अनंतर १८६७ की २१ दिसंबर को शासनपद्धति की. 
पाँच नियमधाराएँ बनाई गई जिनका परिवतेन जातीय 
सभाओं की 3 सम्मति के बिना नहीं हो सकता था। 
amea में सम्राट्‌ का पद वंशागत है । feat को सम्राट 
के पद्‌ पर अधिरोहण करने का प्राय: अधिकार नहीं है । 
आरिठदया में भी सम्राद्‌ के वे ही अधिकार हें जो कि 
अन्य देशों में सम्राट्‌ के अधिकार होते हें । आस्ट्यिन woe 
विदेशीय राष्ट्रों से संधि कर .सकता है, 
सम्राटू के. राज्याधिकारियों को नियत करता है; लाडेस्‌. 
अधिकार । बनाता है, अपराधियों को क्षमा प्रदान कर 
सकता है और नियामक सभाओं के अधि- 
बेशनों को बुळाता है तथा विसजन भी वही करता है। 
शासनपद्धति की नियमधाराओं के अनुसार सम्राट्‌ के प्रत्येक 
प्रकार के कार्य पर मंत्रियों को हस्ताक्षर करने पड़ते हें जिस- 
से सम्राट का उत्तरदातृत्ब मंत्रियों पर जा पड़ता है। जो 
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कुछ भी हो । यद्यपि इससे सम्राद्‌ की शक्ति बंहुत कुछ कम 
हो सकती थी परंतु वास्तव में oem में सम्राट 
की शक्ति बहुत ही अधिक है । समय समय पर वह अपनी 
शाक्ति को बड़ी खतंत्रता से भी काम में छाता है। इसका 
एक कारण यह भी है कि आस्ट्रिया में जातियों में एकता 
नहीं है । जाति के इस पारस्परिक कलह से सम्राट पूर्ण तौर 
पर छाभ उठाता है तथा उसकी शक्ति भी उतनी ही अधिक 
है जितनी कि जर्मन सम्राट्‌ विलियम द्वितीय की है । 
आस्ट्रिया में भी मंत्रिसभा के वैसे ही कार्य तथा अधिकार 
हैं जैसे कि अन्य देशों में हैं । मंत्रियों को जातीय सभाओं 
में बोलने का अधिकार प्राप्त है । आस्टिया में 
मांत्रेसभा। अभी तक मंत्रियों पर जातीय सभाओं की ओर 
“से अभियोग नहीं चलाया गया है। मंत्रिसभा के 
सभ्यों का पद्‌ बहुत कुछ स्थिर हे । इसका कारण यह हे. कि 
आस्ट्रियन राजनीतिज्ञ प्रबंध-विभाग में दलों के अनुसार 
राज्याधिकारियों को नियत करना पसंद नहीं करते हैं । 
आचार का शासनपद्धति के संचालन में जो भाग है उसका 
विवरण पहले किया ही जा चुका है । राज्याधिकारियों का 
आचार आरिट्या में बहुत ही अधिक गिरा 
आचार। हुआ है । एक वार एक रेलवे के प्रबंधकत्ता ने 
ठेके देने में अपना हाथ भी गरम किया। इससे उस 
पर मुकदमा चलाया गया परंतु राज्यमंत्री ने उसको यह कह 
कर छोड़ दिया “कि ऐसा करना तो आरिट्या में पुराने समय 
से चला आया हैं? | इस प्रकार आधार के उच्च न होने से 


‘ 
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arrear को जो हानि पहुँच रही है उसका पाठक स्वयं ही 
अनुमान कर सकते हैं। यदि mear में राजा दलों के 
अनुसार महामंत्री तथा राज्याधिकारियों को चुनते तो 
आचार की अवनति के कारण राज्य-प्रबंध में जो भयानक 
हानियॉ. उपस्थित होतीं उनका अनुमान SMA जाना 
कठिन È | 

आस्टियन 'मंत्रिसभा? की शक्ति अपरिमित हे । यद्यपि 
राज्यनियमों को बनाना शासनपद्धति की नियमधाराओं के 
अनुसार उसके हाथों में नहीं हे परंतु कुछ कारणों से उन 
नियमधाराओं का मंत्रिसभा के सभ्यों पर विशेष प्रभाव 
भी नहीं है । मंत्रिसभा के सभ्य बड़ी स्वतंत्रता से शासन . 


का कार्य करते हें । उनकी शक्ति का इसीसे अनुमान किया 
जा सकता है कि व्यापारिक तथा धार्मिक सभाओं को छोड़ 


कर अन्य किसी प्रकार की सभा को आमंत्रित करना मंत्रियों 
की आज्ञा के बिना नहीं हो सकता | सभा की संपूर्ण कारे- 
als प्रजा को मंत्रियों के पास भेजनी पड़ती हे । राजनेतिक 
पड़यंत्रों को रोकने के छिये राज्य की ओर से प्रत्येक प्रकार 
की कठोरता आस्टिया में विद्यमान हे । प्रत्येक प्रकार की 
सभा में पुलिस.जा सकती है और यदि पुलिस की इच्छा हो 
तो ae उस सभा को विसर्जित भी कर सकती है । सारांश 
यह्‌ है कि आस्ट्या में भी जनता को अभी तक वह स्वतंत्रता 
प्राप्त नहीं है जो कि उसको चिरकाळ से अभीष्ट हे । कुछ ही 
समय पहले रूस में भी प्रेस तथा वाक्शाक्त राज्य की ओर 


'से दबी हुई थी परंतु इस विषय में अभी जो इस नवीन आक्रांलि 
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'हुई हे उस से रूस भी जनता को कितनी स्वतंत्रता मिलगी .: 
इसका वर्णन करना कठिन है | 

अभी लिखा जा चुका है sear में मंत्रिसभा 
तथा राज्याधिकारियों की शाक्त बहुत ही अधिक बढ़ी हुई 
है। इस शक्ति के अत्याचारों को रोकने के fea 
आरस्ट्या में एक झशासकसामिति है जो कि स्वतंत्रता- 
पूवेक “न्याय? का कार्ये करती है । राज्याधिकारियों पर जनता 
की ओर से जो मुकदमे चलाए जाते हैं उनका निणेय यही 
समिति करती है । इस सामेति को भी अन्य यूरोपीय . 
“शासक समितियों? के तुल्य ही समझना चाहिए। यह सामिति 
जनता के आक्षेपा तथा समालोचनाओआं से राज्याविकारियों 
को बचाती है और जनता को राज्याधिकारियों की क्रूरता . 
तथा आत्याचार से स्वरक्षित करती है । आस्टियन शासक- 
समिति राञ्याधिकारियों के हस्तक्षेप से स्वयं बहुत दूर है। | 
इसके सभ्यों का चुनाव जातीय सभाओं तथा सम्राट के 
द्वारा होता है | सम्राट्‌ शासक-सामिति के सभापाति को अपनी 
इच्छा के अनुसार चुनता है परंतु शासक-समिति के बारह 
सभ्यों के चुनाव में उसका सीधा हाथ नहीं है। जातीय 
सभाओं. की ओर से तीन तीन सभ्यों के नाम सम्राट्‌ के पास 
भेज दिए जते हैं जिनमें स एक न एक सभ्य सम्राट्‌ को 
चुनना पड़ता हे । इसी एक सभ्य क' सदृश ही अन्य बारह 
सभ्यों का चुनाव भी होता है । 

झासक-समिति भी अन्य न्याय संबंधिनी समितियों के 
HET राज्यनियमों में AIS ATS करने में असमर्थ है । इसका 


x 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar F 


RS 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
' 
( १७५ ) ae a 


कारण पहले कई बार लिखा जा चुका है | यहाँ पर भी विषय 
की स्पष्टता के लिये पुनः लिख दिया जाता है । युरोप में 
जातियों की पारस्परिक कलह भयानक है । अतः संपूण 
युरोप में न्याय समितियाँ राज्यनियमों के मामले में बहुत 
' ही दुबल हैं। शासक-समितियों का उद्देश्य भी शासकों को 
जनता से बचाना ही होता है । आस्ट्या,ने भी उसी विधि का 
अनुकरण करना ठहराया जिसका अवलंबन कि अन्य युरोपीय 
राष्ट्रों ने देर से किया था। यही कारण है कि आ्ट्रयन न्याय- 
समितियों का यह अधिकार नहीं है कि वे निर्णय करें कि 
कौन सा राज्यनियम शासनपद्धति की नियमधाराओं के 
अनुकूल है और कौनसा नहीं । 
शासक समिति ही आस्ट्या में राष्ट्रीय अधिकारों तथा 
शक्तियों के अभियोगों का निणेय करती है । 
आस्टरया की जातीय सभा दो सभाओं से मिल कर बनी है। 
एक तो लाडे सभा और दूसरी प्रतिनिधि सभा । लाडे सभा 
के सभ्य राजपुत्र, राजरवंशज, कुलीन, व्यक्ति, 
लाड सभा । पाद्री, महापादरी आदि होते हें । सम्राट 
बहुत से ठ्याक्तियों को लाडे सभा का आजी- 
वन के लिये सभ्य बना सकता है और समय समय पर बनाता 
भी रहा है। नवीन नवीन व्याक्तियों के आगमन से छोड सभा का 
पुराना रूप बदळ गया है तथा वह कुलीन व्यक्तियों की सभा के 
स्थान पर योग्य योग्य पुरुषों कीसभा हो गई है | छाड सभा 
तथा प्रतिनिधि , सभा के अधिकार एक ही सदृश हें। लाड. 
सभा के. सभ्यों के बनाने के संबंध में सम्राट्‌ का आधिकार 
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आज कळ बहुत कुछ पारीमित कर दिया गया है | 
प्रतिनिधि सभा के सभ्य ६ वर्षो के लिये चुने जाते हें । 
प्रतिनिधि सभा को सम्राट्‌ जब चाहे तब विसार्जित कर 


सकता हे | प्रतिनिधि ससा के सभ्यों का 


an 


प्रातानिधि सभा। चुनाव प्रांतों के निवासियों द्वारा सीधे तोर ' 


पर होता है। १८९६ में जहाँ लोक सभा के. 


३५२ सभ्य थे वहाँ १९०७ में ४२५ तथा १९०८ में ५२६ 
हो गए थे Rea सें प्रतिनिधि सभा के सभ्यों को 
चुननेवालों की पाँच श्रेणियाँ हैं । | 

( १ ) भूमिपति, (२) नगरनिवासी, ( ३ ) व्यापारीय 
adai, ( ४ ) ग्रामवासी, ( ५ ) साधारण जनसमूह | 

इन पाँच श्रेणियों के अनुसार ही चुनाव के प्रांतों का विभाग 
Z| बहुत से ऐसे ऐसे छोटे नगर भी हे जो कि स्वतः एक प्रांत 
हैं। साधारण तौर पर प्रसेक प्रांत को एक एक प्रतिनिधि 
भेजने का अधिकार है। भिन्न भिन्न श्रेणियों के प्रतिनिधि 
१९०७ में इस प्रकार थे--- 


( १) भूमिपति ८५ ` प्रतिनिधि 
( २) नगर ११८ i 
( ३ ) व्यापारिक समितियां 200220 
( ४ ) ग्राम ; १२९ D 
(4) साधारण जन समूह ७२ Re 


४२५ 
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« प्रतिनिधि सभा का प्रति वर्ष अधिबेशन होता है। 

शक्ति भी अन्य देशों की प्रतिनिधि सभा के सदश ही समझनी 
चाहिए । लाड सभा तथा प्रतिनिधि सभा किसी में पहले 
प्रस्ताव पास किया जा सकता है तथा पास कर के दूसरी 
सभा में पास करने के लिये भेजा .जा सकता है। प्रत्येक 
प्रकार के नियम, व्यापारिक संधियाँ तथा कर आदि विषयों कां 
दोनों सभाओं में पास होना आवश्यक हे । यदि Dat 
सभाओं की सम्मति किसी विषय पर न मिळती हो तो 
“न्यूनतम? राशि या सख्या का जिस सभा ने प्रस्ताव किया 
हो उसीका प्रस्ताव स्वीकृत समझा जाता है । AZAT नामः 
मात्र को एकात्मक राष्ट्र है वास्तव में उसको राष्ट्र-संघटन 
ही समझना चाहिए | इसी विचार से, अब राष्ट्रों की शक्ति 
पर कुछ प्रकाश डालने का यत्न किया जायगा | 

राष्ट्रों की शक्ति दो प्रकार की है। एक तो स्वतंत्र तथा 
राष्ट्रों की शक्ति। दूसरी परतंत्र । जिन कार्यो में राष्टू स्वतंत्र 

हैं बे निम्नलिखित कहे जा सकते हैं-- 

( १ ) स्थानीय राज्य संबंधी नियस 

( २ ) कृषि संबधी नियम 

( ३ ) शिल्प संबंधी तथा अन्य प्रकार के विद्यालयों का प्रबंध 

( ४ ) प्रांतीय जायदाद | 

(५) धमोर्थ संस्थाएँ 

( ६ ) राष्ट्संघटन से भिन्न अन्य करों का एकत्रणं ' 

( ७ ) अपनी अपनी राष्ट्रीय" सभाओं के निमाण तथा 
ardi के चुनाव में स्वतंत्रता | ee oe 
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परंतु निम्नील्खित कार्यों में we सुख्य राज्य के | 
अधीन हैं -- - | 

(१ ) आरंभिक विद्यालयों का प्रबंध 

(२) चर्चों तथा मठों का प्रबंध ५ 

नियम-निमाण में यद्यपि प्रांतिक राष्ट्रों की शक्ति न्यून 
हे तथापि उनकी राजनैतिक शाक्ति कभी भी भुलाई नहीं 
जा सकती है । इस कारण अब राष्ट्रों की शासनपद्धति पर 
एक दृष्टि डालना आवश्यक प्रतीत होता है | f 
og ` राष्ट्रों का शासन एक सभा के द्वारा किया जाता है | 
A सभा के सभ्यों का चुनाव छठे वष होता है। राष्ट्रों की 
भिन्न भिन्न सभाओं के सभ्यों की संख्या भिन्न भिन्न है । 
१९११ में बोहीमिया की सभा में २४२ सभ्य थे ओर बोरली- 
बग में एक मात्र २६ ही थे। 

राष्ट्रीय सभाओं को हम जातीय सभा का सूक्ष्म स्वरूप 
कह सकते हैं, क्योंकि उनमें लाड सभा के aes बंशज लाडा 
तथा पादरियों को सभ्यों के तौर पर स्थान मिला हुआ है 
ओर साधारण प्रजा के प्रतिनिधि भी उसमें आते हैं। यही 
कारण है कि राष्ट्रीय सभाओं को न अतिशय उदार, न अति- 
ga संकुचित कह सकते हैं । 

राष्ट्रों का एक दूसंरे से पत्र-वयवहार करना निषिद्ध है | 
ऐसा करना अस्ट्रिया के लिये स्वाभाविक भी प्रतीत होता है | 
क्योंकि अस्ट्रियन राष्ट्र बड़े ही उदंड हें तथा आपस में हर समय 
wed रहते हैं । सम्राट्‌ ही राष्ट्रीय सभाओं का प्रधान नियत 
करता है और जब चाहता है तंब राष्ट्रीय सभाओं के अधि- 
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बेशन विसर्जित कर देता है और कभी कभी उनको नए चुनाव. 
के लिये वाधित कर देता है । सारांश यह कि. आस्ट्रियन 
प्रांतो की स्वतंत्रता सम्राद्‌ द्वारा प्रतिबद्ध है । 
नियम-निर्माण में जहां आस्ट्रिया राष्ट्रसंघटन कहा जा 
सकता है वहां शासन-कार्य में वह एकात्मक . राष्ट्र की रीति 
पर काम करता है: । राष्ट्रीय शासक राष्ट्रीय सभाओं के 
स्थान पर मुख्य राज्य के ही उत्तरदाता होते हें । इसका 
कारण यह हे कि सम्राट्‌ ही राष्ट्रीय शासकों को नियत 
. करता है । राष्ट्रों का प्रबंध एक प्रबंघ-कारिणी सभा द्वारा 
होता है । इसका प्रधान भी राष्ट्सभा का प्रधान ही होता है | 
आस्टिया में धर्म. तथा जाति का प्रश्‍न अत्यंत विकट है। 
प्रशिया से पराजय प्राप्त करने के अनंतर जिस समय आस्ट्या 
भें उदार दळ की प्रधानता हुई, उस समय . उन्होंने 
केथोलिकों के विरुद्ध बहुत से नियम पास किए । आरिट्या 
में दे केथोलिक हैं तथा > उससे भिन्न धम्मावलंबी । जातियों 
के विषय में यह पहले ही लिखा जा चुका है कि किस प्रकार 
आस्या भिन्न भिन्न जातियों की नाट्यशाला है । sear 
में सब से अधिक शिक्षित, धनाढ्य तथा योग्य पुरुष जमन हैं । 
इंन लोगों की दृष्टि से आस्ट्रिया को जर्मनी का एक भाग कह्‌ 
देने में भी अत्युक्ति न होगी । जमेनों की शक्ति, आस्ट्रिया 
की शासनपद्धति में अनंत हो जाती यदि वे आपस में 
विभक्त न होते । जमन से अतिरिक्त अन्य जातियों 
aera राजनीति में अपने: प्रभुत्व के लिये बहुत ह्वी 
अधिक यत्न. करती रहती हें । परिणाम इसका यह हें कि 
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आरस्ट्रिया भिन्न भिन्न जातियों की कलहभूमि हो गया है । 
सम्राट्‌ फ्रेंसिस जोजफ़ ने देश में शांति-स्थापन का बहुत ही 
अधिक यन्न किया परंतु वह पूणतया सफळ न हो 
सका । 
Ren से हंगरी किस प्रकार प्रथक्‌ हो गया था और 
किस प्रकार वह पुनः आस्टिया से मिलाया गया था 
यह पहले ही लिखा जा चुका है । सम्राट को 
आस्ट्या-हंगरी का आर्टिया तथा हंगरी दानों ही की राजधानी में 
संघटन तथा शासन- दो बार राज्याभिषेक तथा शपथ लेनी पड़ती . 
पद्धति । है | आस्ट्या के सम्राट “हंगरी का इंश्वर 
प्रेषित राजा? की उपाधि से भी पुकारा जाता 
है। सम्राट्‌ ही आस्टूया हंगरी की स्थळ तथा जळ सेना का 
निरीक्षण करता है । कुछ विभागों के पदाधिकारियों को दोनों 
देशों में सम्राट्‌. ही नियत करता हे । दोनों ही राष्ट्र विदेशी 
राष्ट्रों के साथ संधि व्यापार तथा अन्य अंतर्जातीय विषयों 
पर प्रथक्‌ प्रथक्‌ बात नहीं कर सकते हे । सारांश यह कि 
दोनों दी राष्ट्रों का कार्य बहुत कुछ मिल कर किया जाता है | 
arezar तथा हंगरी की अपनी अपनी सेनाएँ हैं परंतु जातीय- 
सभा की आज्ञा के बिना युद्ध पर ये भेजी नहीं जा सकती 
हैं । दोनों राष्ट्रों का व्यय समय समय पर दोनों ही राष्ट्रों की 
सभाएँ नियत कर देती हें परंतु यदि ऐसा न.हो सके तो 
ame स्वयं व्यय नियत कर देंता हे तथा कौन राष्ट कितना 
देवे यह भी. स्वयं ही निर्धारित कर देता है। हंगरी को 
१९०७ में कुळ व्यूय का ३३ दद देना पड़ता था आर आरिट्या. 
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को ६६४६ देना पड़ता था । इसी प्रकार जातीय ऋण में भी 
हंगरी केवल २४ फी सदी ही देता दै । :. 

आस्टिया हंगरी की सम्मिलित शासनपद्धाति अति विचित्र 
है । दोनों ही देशों के प्रतिनिधियों की एक एक राष्टर-संघटन 
की सभा होती है । प्रत्येक देश साठ साठ सभ्य भेजताहे। -> 
उन साठ सभ्यो में से ४० सभ्य राष्ट्रीय प्रतिनिधि सभा 
के द्वारा चुन कर आते हैं और २० सभ्य राष्ट्रीय लाड सभा 
की ओर से । इनका चुनाव प्रति वर्ष होता है । उनका अधि- 
वेशन एक बार वाइना में होता है तो दूसरी बार बुडापेस्ट में । 
जिस बार सभा का अधिवेशन afea में होता है उस 
समय उसकी Hag जमन भाषा सें होती है परन्तु जब 
उसका आधिवेशन बुडापेस्ट में होता है उस समय उसकी 
कारवाई warm भाषा में ही लिखी जाती है। कोरम 
८० सभ्या का होता है | राष्ट्संघटन की सभाओं में सम्प्रति 
देने का अधिकार भी दोनों राष्दों के aval को समान ही 
हे। सारांश यह कि राष्टू-संघटन की सभाओं में आस्ट्रिया 
तथा हंगरी को शक्ति में समान समझ कर ही कास किया जाता 
है। यह घटना इस बात को भी स्पष्ट करती है कि किस 
प्रकार दोनों राष्टू+ अपने आपको एक दूसरे से aH 
समझते हैं | 

मुख्य मुख्य देशों की शासनपद्धसि पर प्रकाश डाल कर 
अब अगले परिच्छेद में अन्य स्वतंत्र राज्यों की शासन- 
प्रणाली का संक्षेप में वणन किया जायगा तथा अंतिम 
परिच्छेद में उन उन अधीनस्थ देशों की शासनप्रणाली का 
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aura किया जायगा जो भिन्न भिन्न स्वतंत्र राज्यों के शासना- 
घिकार में हें। इस परिच्छेद के पढ़ने से यह स्पष्ट हो 
जायगा कि किस अधीनस्थ राज्य में कोन स्वतंत्र राज्य 
क्रिस नीति. का अनुसरण करता है | 
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अन्यान्य स्वाधीन राज्य | 


यहाँ न तो कोई राजसभा है और न कोई व्यवस्थापक 
सभा.यह शुद्ध राजसत्तात्मक राज्य हे। यहाँ का प्रधान “अमीर” 
कहलाता है जो पूण स्वतंत्र हे और अपने 
(१) अकगानिस्तान । राज्य में जो चाहता है सो कर सकता है । 
सब राज-काय्य उसी के हाथ में हे और 
उसकी इच्छा ही कानून हे। सारा देश चार प्रांतों में विभक्त है ।, 
प्रत्येक प्रांत में एक हाकिम रहता है जो नायब-उळ-हुक्म 
कहलाता है । इसकी अधीनता में रईस ओर बड़े आदमी 
प्राचीन मराम्य-प्रथा के अनुसार मुकदमे सुनते और Haar 
करते हें । सारे देश में लूट मार और चोरी खूब AA है और 
डॉक पड़ते हें। इस देश पर अभी तक पश्चिमी सभ्यता का 
कोई विशेष रंग नहीं चढ़ा है । 
यहाँ प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य है। १४ प्रांतों के ३०० 
प्रतिनिधिगण मिल कर छः वषे के लिये एक सभापति चुनते हैं। 
वही राज्य के सब कार्य्यं करता है | कानून 
(२) अरगेटाइन बनाने के लिये .एके राष्टरीय-परिषदू 
रिपबूलिक l (National Congress) हे, उसमें ३० स- 
qeat का सिनेट और (Ro सदस्यों का 
एक हाउस आफ डेप्यूटीज़ (House of Deputies) द्वोता 
è सिनेट के dat का चुनाव राजधानी के मुख्य. मुख्य 
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हाकिमों और प्रांतों के व्यपस्थापकों द्वारा होता हे और 
डिप्टियों का चुनाव प्रजा के द्वारा। सभापति के साथ ही 
एक उप-सभापति भी चुना जाता है जो सिनेट का सभापति 
होता है । सभापति ही प्रधान सेनापति भी होता हें और 
वही शासन, न्याय तथा सेना आदि विभागों के कर्म्मचारियों 
को नियुक्त करता है । सभापति और उप-सभापति के लिये 
यह आवश्यक है कि उनका जन्म अरगेंटाइन' में ही हुआ 
हो और वे रोमन केथोलिक संप्रदाय के et एक बार का 
चुना हुआ सभापति या उप-सभापति उस पद्‌ पर पुन 
नहीं चुना जा सकता । 


यहाँ का प्रधान अधिकारी राजा होता है । उसे ११ मंत्रियों 

की सहायता से राज्य का शासन और प्रबंध करना पड़ता है | 
परंतु कानून बनाने में राजा ओर पाछामेंट 

(३) शट्ली। दोनों का हाथ होता हे | पाछामेंट में सिनट 
भी है और डिप्टियों की सभा भी | सिनेट में 

२१ वर्ष से अधिक अवस्था के राजघराने के छोग तथा राजा 
द्वारा आजन्म के लिये निर्वाचित ४० वष से अधिक अवस्था 
के ऐसे लोग होते हें जिन्होंने साहित्य या विज्ञान आदि 
में अच्छी प्रसिद्धि प्राप्त की हो अथवा जो कुछ निश्चित कर 
देते हों । २१ वष से अधिक अवस्था का प्रत्येक पढ़ा fear 
या कुछ निश्चित कर देनेवांला नागरिक अथवा कृषक छोटे 
हाउस के लिये डिप्टी चुन सकता है । निर्वाचन के काम के 
लिये सारा.राज्य ५०८ प्रांतों में विभक्त है और प्रत्येक प्रांत से 
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एक प्रतिनिधि ( डिप्टी) निर्वाचित होता है । ३० वषे से कम 
अवस्थां का कोई मनुष्य, राज्य का कोई वेतनभोगी कम्भचारी 
अथवा पादरी बननेवाला मनुष्य डिप्टी नहीँ चुना जा सकता। 
हो, सेना-विभाग के कुछ उच्चाधिकारी, मंत्री तथा कुछ और 
बड़े अधिकारी अवश्य डिप्टी चुने जा सकते हैं; पर इनकी 
संख्या ४० से अधिक न होनी चाहिए । gee पाँच वष 
तक रहती है और उसका आधिवेशन प्राति वषे होना आवश्यक 
fl राजा जब चाहे तब डिप्टियोंवाले छोटे हाउस: को 
विसर्जित कर सकता है; परंतु ऐसा करने पर उसे नए चुनाव 
की आज्ञा देकर चार महीने के अंदर Za हाउस का 
फिर से संगठने करना पड़ेगा । दोनों सभाओं को नए 
बिळ पेश करने का अधिकार है ओर मंत्री दोनों के अधि- 
वेशनों में उपस्थित हो सकते हैं; पर जब तक वे उसके सदस्य 
न हों तब तक किसी विषय में सम्मति नहीं दे सकते । . 
दोनों सभाओं के सदस्य कुछ निश्चित रेलों और स्टीमरों पर. 
बिना किराया दिए यात्रा कर सकते हें । 
यहाँ प्रातिनिधि-सत्तात्मक राज्य है। चार वष के लिये 
एक सभापति चुना जाता है जो शासन-काय करता है। 
कानून बनाने के लिये एक कांग्रेस हे जिसमे 
(४) tec) सिनेटरों तथा डिप्टियों के दो हाउस afa- 
लित हें। सभापति के अतिरिक्त एक उप- 
सभापति भी होता है जो सभापति के चुने जाने के दो वष 
बाद चुना जाता है और आवइयंकता पड़ने पेर सभापति का 
काम करता है | 
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- सन्‌ १९०६, तक यहाँ का शासन मुसलमानी धर्म के 
सिद्धांतों के अनुसार पूर्ण रूप से राजा के हाथ में ही था, जो 
शाह कहलाता था। प्रजा उसे पैगंबर का 
(५) ईरान (फारस) प्रतिनिधि समझती थी । लेकिन सन्‌ १९०६ 
में प्रजा की प्राथना. पर झाह की स्वीकृति 
से एक राष्ट्रीय सभा ( National Council) स्थापित हुई 
जिसमें राज्यकुछ के लोगों, अमीरों, सरदारों, जागीरदारों, 
व्यापारियों और मुल्लाओं आदि के उन्हींमें से चुने हुए, 
१५६ सदस्य होते थे। सदस्य दो वषे के लिये चुने जाते थे 
ओर उनकी संख्या २०० तक हो सकती थी । सन्‌ १९०८ 
में शाह ने राष्ट्रीय सभा तोड़ दी जिसके कारण राज्य में 
विद्रोह हो गया। राष्ट्रीय सभा फिर से संगठित हुई और 
शाह्‌ ने सिंहासन परित्याग कर दिया । आज कळ सिंहासन 
पर शाह का बड़ा लड़का है जिसकी अवस्था इस समय १९ 
वर्ष की है। आज कल जो राष्ट्रीय सभा की मजलिस है 
उसके १२० सद्स्य हैं । शासन का काये एक केबिनेट या 
मंत्रि-मंडल द्वारा होता है जिसके ७ सदस्य हैं । उत्तरीय 
फारस के बहुत बड़े अंश में शासन तथा प्रबंध आदि में 
स्वार्थ के कारण तथा राजनेतिक हेतु से “lsat का तथा 
दक्षिण फारस के बहुत बड़े अंश के शासन और प्रबंध में 
अँगरेजां का बहुत कुछ हाथ है | फारस की खाड़ी में अंग- 
रेजों का ही पूणे अधिकार है | i 
इसका-दूसरा नाम इथिओपिया है । यहाँ - राजसत्ता- 
त्मक राज्य है। गॉबों का शासन प्रायः वहाँ के सरदारों के. 
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हाथ में होता है और जिलों या प्रांतों के शासन के लिये 


राज्य द्वारा अधिकारी नियुक्त होते हे । 
यहाँ की झासन-प्रणाली प्रायः युरोप 


के मध्यकालिक युग की शासन-प्रणाळी से मिळती जुलती 
है। यहाँ एक राज-सभा भी है। इसीके सदस्यों 
के अधीन stat के शासक और गाँवों के सरदार 
होते हैं । . अभी हाल में वहाँ के राजा ने एक मंत्रि-मंडल भी 
स्थापित किया है जिसमें भिन्न भिन्न विभागों के अनेक मंत्री 
हैं। राज्य का आंतरिक प्रबंध तो स्वतंत्र है, पर तौ भी 
वहाँ ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और इटली को अनेक व्यापारिक सुवि- 
धाएँ प्राप्त हें जिनके कारण विदेशी राज्यों से राज्य का स्वतंत्र 
संबंध नहीं हो सकता । वहाँ की झांति-रक्षा का भार भी 
इन्हीं तीनों ने मिळ करं अपने ऊपर लिया है। वहाँ के 
व्यापार तथा रेलों आदि के बनाने का प्रबंध भी ये ही तीनों 
करते हे ओर बाहर से राज्य में हथियार या गोला बारूद 
आदि नहीं आने देते | 
यह एक स्वतंत्र राजसत्तात्मक राज्य है और यहाँ का 
शासक सुलतान कहलाता है । राज्य में चोरी और डकेती 
बहुत होती हे, इसीलिये वहाँ का व्यापार 
(७) ओमन। नहीं बढ़ने पाता । भारतीय सरकार से 
सुलतान को कुछ वार्षिक वृत्ति मिळती है । 
इंगलेंड और फ्रांस पर यहाँ की शांति-रक्षा का भारं है I 
राज्य का कोई. अंश यदि हस्तांतरित हो सकता हे तो. केवल: 
अंगरेजों के हाथ ही और किसी के हाथ नहीं । 


(६) एबीसीनिया । 


` 
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यहाँ प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य है। शासन सभापति 

'के द्वारा होता दे जो चार वर्ष के लिये चुना जाता है। कानून 
बनाने के लिये एक प्रतिनिधि सभा हे जिसमें 

(<) कोस्टा रीका। ४३ प्रतिनिधि होते हें । राजकार्य में सभा- 

पति को सहायता या सम्मति देने के लिये 

५ प्रतिनिधियों की एक स्थायी समिति भी है । जिस समय 
प्रतिनिधि सभा का -अधिवेशन नहीं होता उस समय यही 
समिति काम चलाती है। सभापति पाँच विभागों के लिये 


'पाँच मंत्री नियुक्त करता है ओर वे सब उसी के प्रति उत्तर- 


© NN SS 
दाइ हात हू | 

यहाँ प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य है । कानून बलाने के 
“लिये एक कांग्रेस हे जिसमें सिनेट तथा प्रतिनिधि सभा 


सम्मिलित है। सिनेट में ३५ सदस्य होते. 


(९) कोलंबिया । हैं जो विशेषतः इसी कार्य्ये के लिये चुने 

_ हुएळोगों के द्वारा चुने जाते हें । प्रतिनिधि 

सभा में ९२ सद्स्य होत हें । प्रति ५०,००० निवासियों 
-की ओर .से चुना हुआ “एक प्रतिनिधि होता है। दोनों के 
सदस्य चार बरस के लिये चुने जाते हें । दोनों की सम्मि- 
लित कांग्रेस में बहुमत से चार वषे के लिये एक सभापति 
-और एक उप-सभापति चुना जाता है। भिन्न भिन्न विभागों 
fea छ मंत्री है | 


यहाँ प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य है । कानून. बनाने:; के 
-लिये एक जातीय-कांग्रेस है जिसमें छः- प्रांतो के २४. सदस्या 


\ 
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| 

का एक सिनेट तथा प्रति २५,००० निवासियों की ओर सेः ai 

` _ एक प्रतिनिधि क हिसाब से ८३ प्रतिः | | | 

(१०) क्यूबा na | ¦ 
निधियों की एक सभा सम्मिलित. हे r |. 

चुनाव में सम्मति देने का .अधिकार प्रत्येक पुरुष को हे. || | 

इसके अतिरिक्त. भिन्न भिन्न विभागों के मंत्रियों का $ 

एक मंत्रि-मंडळ भी हे | शांसन कार्य्य के लिये चार वषे के Hi 
लिय एक सभापति और एक उप-सभापति चुना जाता है जो 
लगातार दो बार से अधिक अधिकारारूढ़ नहीं रह सकता | - 

(११) ग्रीस go “ यूनान 7 | 

` यहाँ प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य हे । कानून वनाने के लिये 
सवसाधारण द्वारा चुने हुए ६९ सदस्यों की एक जातीय सभा 
है । प्रति २०,००० निवासियों की ओर 
(१२) खेटेमाला । से एक प्रतिनिधि इस सभा में होता है.। 
प्रत्येक पुरुष को वोट देने के अधिकार हैं । 
शासक सभापति वोट द्वारा छः वर्ष के लिये चुना जाता हे, और 
एक वार चुने हुए सभापति का चुनाव आगे बराबर हो सकता 

। १३ सदस्यों की एक राज-सभा भी है। उसके कुछ सदस्य 
जातीय सभा चुनती है और कुछ सभापति द्वारा नियुक्त होते है। 
यहां प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य है । कानून बनाने के 
लिये वहां स्रिनेटरों और डिप्टियों की एक जातीय सभा है । 

छः वपं के लिये चुने हुए ३७ सिनेटर होते 
(३३) चिलो। हें और तीन वर्ष के लिये चुने हुए १०८ 
डिप्टी | प्रति ३०,००० निवासियों की 
ओर-से एक प्रतिनिधि होता है और २१ वषे से अधिक 


`a 
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की अवस्था के ,प्रत्येक पढ़े लिखे युवक को चुनाव में सम्मति. 
देने का अधिकार है.। ५ वषे. के लिये एक शासक सभापति 
चुना जाता है जो फिर दोबारा नहीं चुना जा सकता | यदि 
किसी बिछ पर सभापति को कुछ आपत्ति हो और वह विल 
डिप्टियों की सभा में वापस भेजा जाय तथा यदि उस सभा 
के उपस्थित सदस्यों में से दो ठृतीयांश सदस्य उस बिल के 
'पक्ष में हों तो उस दशा में वह बिल अवश्य पास हो जायगा। 
राजकाय्य में सभापाति को सहायता देने के लिये एक राज्य- 
सभा में पांच सदस्य सभापति द्वरा नियुक्त होते हैं, और छः 
कांग्रेस. हारा । इसके अतिरिक्त छः मंत्रियों का एक 
मंत्रिमंडल भी है | 
सन्‌ १९१२ के आरंभ तक यहां राजसत्तात्मक राज्य था 
और यहां का सारा राजकाय्ये एक मात्र सम्राट्‌ के इच्छानुसार 
ही होता था | पर इधर कई वर्षों से वहां के 
(१४) चोन। . लोग शासन-प्रणाली में सुधार करने लग गए 
थे। अंत में १२ फरवरी सन्‌ १९१२ से यहां 
प्रतिनिधि सत्तात्मक राज्य स्थापित हो गया। जातीय सभामें 
६४ सदस्या की सिनट ओर ५९६ पूतिनिधियां का मंडल 
सम्मिलित हे । पूत्येक पांत से gR ८,००,००० निवासियों 
का एक प्रतिनिधि जातीय सभा के लिये चुना जाता है । बते- 
मान युरोपीय महायुद्ध छिड़ने के बाद जापान ने यहाँ के 
अनेक राजकार्य्यों में बहुत कुछ अधिकार प्राप्त कर लिया È | 
अब चीन स्वतंत्र॑ रूप से विदेशी राष्ट्रों के साथ किसी प्रकार 
का. संबघ स्थापित नहीं कर सकता | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


eee 


` 


[rr 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai’and eGangotri 


झर 


शी 


( १९१ ) 
यहां राजसत्तात्मक राज्य ÈI यहां का राजा मिकाडो 
कहलाता है। मंत्रिमंडल की सम्मति और सहायता से 
मिकाडो सारे राज्य-की शासन और प्रबंध 
(१५) जापान करता है। मंत्रियों को मिकाडो स्वयं नियत 
करता है । इसके अतिरिक्त एक प्रीवी काडं- 
सिल भी है, जिससे आवश्यकता पड़ने पर मिकाडो 
सम्मति और सहायता लेता है । युद्ध या संधि आदि करने 
का पूरा अधिकार सम्राट्‌ मिकाडो को ही है । पालीमेंट की 


` सम्मति से कानूनं बनाने का अधिकार भी सम्राट को ही हे । 


कानूनों को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करना और पालमेंट 
रखना, बंद करना या तोड़ना आदि सब सम्राट्‌ के अधिकार 
में है; पालामेंट में दो सभाएँ हें -एक हाउस आफ dag 


(House of Peers) और एक प्रतिनिधि सभा । ये दोनों 


सभाएँ इंगलेंड कीं ga और कामंस सभाओं की तरह ही 
हें । प्रत्येक कानून के लिये पारळामेंट की स्वीकृति की आव- 
ञ्यकता होती हे। हाउस आफ पीयस में राजघराने के तथा 
अन्यान्य बड़े आदमी और रइस होते हें । : सन्‌ १९१२ में 
इसके सदस्यों की संख्या ३६७ थी, प्रतिनिधि सभा में उस 
समय ३२१ सदस्य थे। प्रतिनिधियों के चुनाव में प्रत्यक 
कर देनेवाले पुरुष को सम्मति देने का अधिकार है । ३० 
as से अधिक्र अवस्था का प्रत्येक जापानी पुरुष प्रतिनिधि 
'सभा में निर्वाचित हो सकता है । परंतु मिकाडो के निज 
के कर्मचारी, धर्म्माधिकारी, विद्यार्थी, और पाठशालाओं के 
अध्यापक आदि उक्त सभा के सदस्य नहीं हो सकते । दोनों 
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सभाओं के सभापतियों और उप-सभापतियों को सम्राट, 
उन्हीं में से, नियत करता है । पाछामेंट का अधिवेशन प्रति 
वर्ष होना आवश्यक है। सारा आर्थिक प्रबंध पाळामेंट ही करती 
है । जेरिसा, फारमोसा, डेस्काडोस ( फिश्स ट्रीपपुंज ) काटग, 
सखेलिन और कोरिया ये छ जापान के अधीनस्थ राज्य हैं । 
यहाँ राजसत्तात्मक राज्य है और यहाँ का राजा सुलतान 
कहलाता है । सन्‌ १८७६ में सुलतान ने शासन-का्य्य में 
प्रजा को कुछ अधिकार दिए थे, पर दूसरे ही वषे 
(२६) टकी। फिर छीन लिए थे, तब से मुसलमानी धर्म्म के 
अनुसार समस्त राज्य में सुलतान का ही अनियं- 
त्रित राज्य था। पर जूळाई सन्‌ १९०८ से यहाँ फिर से 
पाछामेंट स्थापित हो गई | सुलतान को सम्मति और.सहा- 
यता देने के लिये चोदह मंत्रियों का एक मंडल है । सब 
मंत्री सुल्तान द्वारा 'नियुक्त होते हें परंतु ये सब पार्लमेंट 


SS A ° ao Cs. ~ v २३ 
के प्रति उत्तरदाई होत हे । -पाछामेंट में दो सभाएँ F— 


एक सिनेट ओर दूसरी चेंबर आफ डिप्टीज । सिनेटरों को 
सुलतान स्वयं नियुक्त करता है और डिप्टियों.का चुनाव, 
जिनकी संख्या २८० होती है, सर्वसाधारण के प्रतिनिधियों 
द्वारा होता है। राज्य के भिन्न भिन्न. विभागों के मंत्रियों का 
एक मंत्रि-मंडळ भी है। faa इसका करद राज्य था पर 
कई विशेष कारणों से सन्‌ १८८३ से अंगरेजो की ओर से 
यहाँ एक अधिकारी नियुक्त रहता था जो वहाँ के आर्थिक 
प्रबंध की देख Wa करता था। वत्तमान महायुद्ध में 
अँगरेजों ने प्राय: पूण रूप से मिस्र पर अधिकार कर लिया है। 
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इसी प्रकार क्रीट द्वीप भी पहले टर्की का करद्‌ राज्य था 
पर वत्तमान युद्ध में उत पर से भी टर्की का अधिकार उठ 
गया है । 


यहाँ राजसत्तात्मक राज्य है और शासन का कार्ये 
राजा तथा मंत्रियों के हाथ में हे । नया कानून बनाने अथवा 
पुराने कानून में परिवर्तन करने का अधि- 

(१७) डेन्मार्क । कार पालामेंट को है जो राजा से मिल कर 
कार्य करती है। पालीमेंट में दो सभाएं हैं, 

एक उच्च और दूसरी साधारण | उच्च सभा में ६६ सदस्य होते 
हैं जिनमें से १२ को राजा आजन्म के लिये नियुक्त करता 
हे और बाकी ५४ सदस्य सवेसाधारण द्वारा आठ वर्ष के 
लिये निर्वाचित होते हें। इनमें से आधे प्रति चोथे वर्ष 
बदले जाते हें । इस सभा में केवळ बड़े आदमी ही पनर्वाचित 
हो सकते हें। साधारण सभा में ११४ सदस्य होते हें जो 
सर्वसाधारण द्वारा तीन वर्ष के लिये चुने जाते हैं। प्रति 
१६,००० निवासियों की ओर से एक सदस्य होता है | 
पार्लमेंट का अधिवेशन प्रति वर्ष होता है । उच्च सभा कानून 
बनाने के अतिरिक्त न्याय-विभाग के लिये अपने ही सदस्यों 
में स जज भी चुनती हे । मात्रिगण दोनों सभाओं में जा 
सकते हैं पर बिना उनके सदस्य हुए सम्मति नहीं दे सकते । 
आइसलेंड, MASS, GT तथा वेस्टइंडीज के कुछ द्वीप 

मार्क के अधीनस्थ राज्य हैं । 


यहाँ राजसत्तात्मक राज्य ÈI शासन संबंधी समस्त 
१३ 
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अधिकार राजा को है जो. मंत्रि-मंडल की सहायता से aa 
` काम करता है। कानून बनाने के लिये 
(१८) नार्वे । स्टारटिंग (Starting) नाम की एक sqa- 
स्थापक सभा है । राजा किसी बिल को 

दो बार अस्वीकृत कर सकता है; परंतु यदि वही बिल 
व्यवस्थापक सभा की तीन बैठकों में स्वीकृत हो चुका हो तो 
राजा की सम्मति के विना ही पास हो जाताहे। ५ वष 
से नारवे में was प्रत्येक विदेशी, नारवे के २५ 
बर्ष से अधिक अवस्थावाळे प्रत्येक पुरुष और कुछ निश्चित 
कर देनेवाळी प्रत्येक स्त्री को प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है। 
प्रति तीसरे वषे व्यवस्थापक सभा के सदस्यों का चुनाव होता 
है। व्यवस्थापक सभा अधिवेशन के समय दो उक्त सभाओं 
में विभक्त हो जाती है । उसमें से एक सभा लैगटिंग (Lag- 
ting) और दूसरी ओडेहिस्टग (Odelsting) कहलाती है । 
पहली में एक चौथाई और दूसरी में तीन चौथाई सद्स्य 
होते el दोनों सभाएँ अपने अपने सभापति आप नियत 
करती हैं । कानून-संबंधी प्रश्नों पर दोनों सभाओं में पृथक्‌ 
` पृथक्‌ विचार होता है। पहले ओडेहिंस्टग के सामने उप- 
स्थित होने के उपरांत तब छेगटिंग के सामने स्वीकृत या 
अस्वीकृत होन के लिये बिल आते हैं । यदि दोनों सभाओं में 
मतभेद होता हे तो विचार के लिये दोनों का सम्मिलित 
अधिवेशन होता है और दो तृतीयांश सदस्यों का जो मत 
होता है वही अंतिम निश्चय समझा जाता है । मंत्रिगण इन 
सभाओं में जा सकते हैं पर बिना सदस्य हुए सम्मति नहीं 
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apd | जळ ओर स्थल सेना पर केवळ राजा का ही 
अधिकार है । 
यहाँ प्रतिनिधि-सत्तात्मक राज्य है । शासनाधिकार 
सभापति के ददाथ में होता है जो ६ वषे के लिये चुना जाता 
A A ~ ~ 
है आर जिसकी सहायता के लिये एक 
(१९) निकारायुना । संत्रि-मंडल है । कानून बनाने के लिये एक 
कांग्रेस है जिसमें १३ सदस्यों की सिनेट 
और ४० सदस्यों की चेंबर आफ डिप्टीज है । सिनेटर और 
डिप्टी चार वष के लिये सवसाधारण द्वारा चुने जाते हैं | 
अभी यहाँ का शासन-संगठन ठीक नहीं हुआ हे, इसलिये 
सब कार्ये एक निश्चित कानून के अनुसार होते हैं | 
यहाँ राजसत्तात्मक राज्य है । मंत्रि-मंडल की सहायता 
से सव काम राजा करता है । मंत्रियों को राजा नियुक्त 
- करता है पर वे व्यवस्थापिक सभा के प्रति 
ह ss गोते xX Coie wy 
(२०) नेदलेंडस। उत्तरदायी होते हें | पालामेंट में दो सभाएँ हें- 
एक उच्च या प्रथम और दूसरी साधारण या द्वितीय | प्रथम सभा 
~~ ब eS ` N i गोते x ७७ ON 
में नो वष के लिये चुने हुए ५० सदस्य होते हं जिनमें से 
एक तृतीयांश प्रति तीसरे वषे बदले जाते हैं और द्वितीय सभा 
~ ~ ~ ` a 9 शोते ~ 
में चार वषे के लिये चुने हुए सौ सदस्य होते हें । सदस्य 
चुनने का अधिकार प्राप्त करने के fea पुरुषों को अपनी 
रजिस्टरी करानी पड़ती है । इस समय पुरुषों में से ६४ प्रति 
Sas इस प्रकार रजिस्टरी किए हुए हैं । २५ वषे से कम 
` अवस्था का पुरुष सदस्य नहीं चुन सकता | नए बिल उपस्थित 
$ करने का अधिकार “या तो :सरकार को हैः «या साधारण 
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अथवा द्वितीय सभा को। उच्च या प्रथम सभा उन्हें केवल 
स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकती है । उनमें किसी प्रकार 
का परिवत्तेन तक करने का अधिकार उच्च सभा को नहीं है । 
इसके अतिरिक्त एक राज-सभा भी है जिसमें चौदह सदस्य 
होते हें। इसका सभापति स्वयं राजा होता है और वही 
इसके सदस्य भी चुनता है । झासन-संबंधी कुछ काम इस 
सभा के हाथ में हैं; पर बहुधा इससे कानूनी विषयों में 
ही सम्मति ळी जाती है । इस समय wel का शासनाधिकार 
रानी के हाथ में है जिनकी माता रीजेंट के रूप में कार्य करती 
हैं। इस्ट-इंडीज के द्वीप-पुंज में बहुत से द्वीप नेदळेंड के उप- 
निवेश हें जिनमें से सुमात्रा, जावा, बाळी, sae, बोर्नियो, 
सेलीबीस आदि प्रसिद्ध हैं । वेस्ट-इंडीऊ में भी सुरीनम 
तथा छ ओर छोटे छोटे द्वीप भी इसके उपनिवेश हैं | 

यहाँ राजसत्तात्मक राज्य है; पर राजा के अधिकार बहुत 
(२१) नेपाल। ही संकुचित हें। शासन आदि के संबंध के 
कुल अधिकार प्रधान मंत्री को ही हैं । 


यहाँ प्रतिनाविसत्तात्मक राज्य हे । शासनाधिकार 

सभापति के हाथ में है जो चार वषे के लिये चुना जाता है 

और जिसका चुनाव दोबारा नहीं हो सकता। 

(२२) पनामा। प्रति १०,००० निवासियों की ओर से एक 

| प्रतिनिधि के हिसाब से, प्रातिनिधि -सभा में ३२ 
: yy ~ ~ 

सद्स्य रहते हैं जिनका सम्मेलन प्रति दूसरे वर्षे होता है । 


पहले यहाँ राजसत्तात्मक राज्य था पर अक्तूबर सन्‌ 
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१९१८ से प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य हो गया है। यहाँ एक 
राष्ट्रीय परिषद्‌ है जिसमें प्रजा के द्वारा 
( २३ ) इत्तंगाळ। तीन वषे के लिये चुने हुए १६४ सदस्य 
रहते हूं । इसके अतिरिक्त म्युनिसिपल 
कोसिलों के चुने हुए ७१ सदस्यों की एक और सभा है I 
दोनों सभाएँ fire कर चार वर्ष के लिये एक सभापति चुनती 
हैं जो दोबारा नहीं चुना जा सकता । सभापति की अवस्था 
३५ वष से कम न होनी चाहिए । वही मंत्रियों को नियुक्त 
करता है परंतु वे मंत्री पाछामेंट के. सम्मुख उतरदायी होते 
हैं। आवश्यकता पड़ने पर प्राति दसवें वषे यहाँ के शासन- 
प्रबंध में सुधार या पारिवत्तेन भी किया जा सकता है। 
यहाँ प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य है । कानून बनाने का 
अधिकार सिनेट और प्रतिनिधि सभा को है जिसके सदस्यों 
का चुनाव सवसाधारण a सम्मति से 
( २४) पेरू। होता है । सिनेटर ५२ और प्रतिनिधि 
१५२ होते हें । सिनेटर या डिप्टी या 
तो अच्छी निश्चित आयवाले होने चाहिएँ या विद्वान्‌ । प्रति 
दूसरे वषे एक तृतीयांश सदस्य बदले जाते हैं। कांग्रेस का 
अधिवेशन प्रति वषे तीन मास तक होता है। बीच में भी 
` आवश्यकता पड़ने पर उसका अधिवेशन हो सकता हे; पर 


ऐसा अधिवेशन ४५ दिनों से अधिक तक नहीं हो सकता । 


चार वष के लिये चुना हुआ एक वेतनभोगी सभापति होता है 
जो एक बार पदत्याग करने के उपरांत चार वर्षे से पहले 
दोबारा नहीं चुना जा सकता। दो'उपसभापति भी होते हैं, 
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LINK ` जिन्हें कुछ वेतन नहीं मिळता | छ मंत्रियों के एक मंत्रिमंडल | 
oil की संहायता से सभापति शांसनकार्य करता है। सभापति 
की आज्ञाओं आदि पर मंत्रियों के हस्ताक्षर आवश्यक होते हैं | 
यहाँ प्रातिनिधिसत्तात्मक राज्य है। कानून बनाने के 
लिये पाछामेंट में प्रति १२,००० निवासियों की..ओर'से एक 
सिनेटर और प्राति ६००० निवासियों की ओर 
(२५) पेराग्वे। से एक डिप्टी चुना जाता है । जिन प्रांतों 
की आवादी कुछ कम होती है उनमें इस 
| हिसाब में कुछ रिआयत की जाती है । चार वषे के लिये 
| चुने हुए एक सभापति के हाथ में शासन का अधिकार होता 
है जो पाँच मंत्रियों के एक मंत्रिमंडळ की सहायता से शासन 
करता है | 
(२६) फारस । | दे० “ इरान” | 
_ यहाँ राजसत्तात्मक राज्य है। राजा की सहायता के 
लिये एक पालामेंट या जातीय सभा है ज़िसमें प्रति २०,००० 
निवासियों की ओर से एक प्रतिनिधि चुना 
(२७) बल्गेरिया । जाता है। इस समय इसमें २१३ सद्स्य. 
र! पक. ० हें । तीस वर्ष से अधिक अवस्था के पढ़े 
लिखे लोग प्रतिनिधि हो सकते हैँ । पाछामेंटं का समय चार | 
वष तक है । यंदि राजा चाहे तो बीच में ही पालोमेंट तोड़ 


i | . सकता है; पर इस दशा में उसे दो मास के अंदर ही नई 
i l | | CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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स्वीकृति की आवश्यकता होती है'। मंत्रियों को भी राजा ही 
नियुक्त करता है । यदि कोई प्रदेश छेने या छोड़ने, संगठन 
में परिवतेन करने, सिंहासन खाली होने. पर नए: राजा È 
सिंहासनारूढ होने या रीजेंट नियुक्त करने की आवश्यकता हो 
तो एक विशेष जातीय सभा का संगठन होता है जिसमें साधारण 
सभा स दूने सदस्य होते हैं । 
यहाँ राजसत्तात्मक राज्य है; पर तौ भी शासन के काम 

में प्रजा का बहुत कुछ हाथ है । कानून बनाने का अधिकार 
राजा, सिनेट तथा प्रतिनिधि सभा को है । 

(२८) वेलाजियम। राजा की कोई आज्ञा उस समय तक मान्य 
नहीं होती जब तक उससे सहमत हो कर 

उस पर कोई मंत्री हस्ताक्षर न कर दे | उस दशा में उसका: 
उत्तरदाता बही मंत्री हो जाता है ।. राजा अपने इच्छानुसार 
सिनेट और प्रतिनिधि सभा का संगठन कर सकता है अथवा: 
उन्हें तोड़ सकता है। यदि कोई पुरुष उत्तराधिकारी न at 
तो दोनों सभाओं की स्वीकृति से. राजा किसी को अपना. 
उत्तराधिकारी चुन सकता है । यदि उत्तराधिकारी. अट्ठारह 
वष से कम अवस्था का हो तो दोनों सभाएँ. मिल कर Ose 
नियुक्त करती हें । प्रतिनिधि सभा में जितने सदस्य होते हैं, 
उसके आधे सदस्य सिनेट में प्रजा द्वारा चुने जाते हैं और 
बाकी प्रांतीय कोसिलों द्वारा नियुक्त होते हें । प्रतिनिधियों 
का चुनाव प्रजा ही करती है । प्रति ४०,००० निवासियों का 
एक से अधिक. प्रतिनिधि नहीं हो. सकता । सिनेटर. आठ 
बष के लिये और भ्रतिनिधिः चार वष के - लिये चुने जाते हैं 
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और आधी अवधि बीतने ; पर, आधे बदल दिए जाते हैं । 
सिनेटर और प्रतिनिधि होने के लिये आय और आदर 
संबंधी कुछ विशिष्ट प्रतिबंध हैं । कुछ निश्चित कर देनेवाला 
३५ वषे से अधिक अवस्था का बाळ बच्चेदार मनुष्य एक वोट 
अधिक दे सकता है । इसके अतिरिक्त और भी कई बातें 
ऐसी हैं जिनके कारण एक ही मनुष्य तीन वोट तक दे 
सकता है । सन्‌ १९१०-११ भें एक पंचमांश वोट देनेवाले 
ऐसे थे जिनके तीन वोट थे, एक पंचमांश ऐसे थे जिनके 
दो वोट थे, और शेष तीन पंचमांश ऐसे थे, जो केवल एक 
ही वोट दे सकते थे | वोट न देनेवाले को सरकार की ओर से 
दंड मिळता है । सिनेट और चेंबर का अधिवेशन प्रति वषे 
नवंबर मास में होना आवश्यक होता हे और प्रत्येक अधि- 
वेशन .कम से कम ४० दिन तक होना चाहिए । राजा को 
बीच में भी उनका अधिवेशन करने का अधिकार है। वह 
दोनों को अथवा किसी एक को तोड़ भी सकता है। जो 
सभा तोड़ी जाय उसका पुनर्गठन ४० दिनों के अदर और 
अधिवेशन दो महीने के अंद्र होना चाहिए । दस विभागों 
के दुस मंत्रियों के अतिरिक्त कुछ ऐसे मंत्री भी हे जिनका 
विशेष अवसरों पर आहान होता है | 
(बत्तमान महायुद्ध में बेलजियम-सरकार का अधिकार 
बेलजियम से उठ गया. है ga समय यह प्रदेश जर्मेनी के 
अधिकार में है और वह फौजी-कानून जारी है। जर्मनी, 
की ओर से वंहॉ एक सैनिक गवरनर-जनरळ नियुक्त है |) 
. यहाँ प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य ह। सभापति का चुनाब 
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जनसाधारण द्वारा चार वर्षे के लिये होता है और एक बार 
चुना हुआ सभापति दोबारा नहीं चुना 
(२९) बोलोविया । जा सकता । इसके अतिरिक्त कानून आदि 
बनाने के लिये जन-साधारण द्वारा चुने हुए 
१६ सिनेटर और ७५ प्रतिनिधि होते हें । प्रत्येक पढ़े लिखे 
मनुष्य को चुनाव में सम्मति देने का अधिकार है । सिनेटरों 
का एक तृतीयांश और डिप्टियों का अद्धोश प्रति दो वर्ष के 
उपरांत बदला जाता है | दोनों सभाओं का सम्मिलित अधि- 
बेशन ६० से ९० दिनों तक प्रति वषे होता है । आवश्यकता 
पड़ने पर बीच में भी अधिवेशन हो सकता हे। एक सभा- 
पति, दो डप-सभापति और छ मंत्री मिल कर शासन-कार्य्य 
करते हें । 
यह्‌ छोटी छोटी इक्कीस रियासतों का समूह है । प्रत्येक 
' रियासत स्वतंत्र है और अपना प्रबंध आप करती है । समस्त 
राष्टू-संगठन के लिये राष्ट्रपति की स्वीकृति 
(३०) त्रेजिश । से जातीय परिषद्‌ कानून बनाती है । प्रति 
वषे ३ मई को इसका अधिवेशन आरंभ 
होता है और चार मास तक होता रहता है । परिषद में ६३ 
सिनेटर और २१२ डिप्टी होते हें । सिनेटर ९, ६ अथवा ३ 
वर्ष के लिये और डिप्टी तीन वषे क लिये सवेसाधारण द्वारा 
चुने जाते हैं | भिखमंगों और सिपाहियों आदि को छोड़ कर 
२१ वषे से अधिक अवस्था का पढ़ा लिखा प्रत्येक मनुष्य 
चुनाब में सम्मति दे सकता है। जळ तथा स्थळ-सेना पर 
- राष्ट्रपति का पूरा अधिकार होता है और वही मंत्रियों को 
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नियुक्त करता. अथवा हटाता है aga से अंशों में युद्ध | 
तथा संधि करने का अधिकार भी उसीको होता है । 
यहाँ राजसत्तात्मक राज्य है । छ मंत्रियों की सहायता 
से सब कार्य्यं राजा करता है । प्रजा द्वारा चार वर्ष के लिये 
३ चुने हुए ६२ डिप्टियों तथा. सरकार द्वारा 
(३१) मांटीलीयो । नियुक्त १२ अफसरों तथा - सदस्यों की ए 
व्यवस्थापक सभा भी È जिसका अधिवेशन 
हूर १३ नवंबर को होता है | 
यहाँ प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य है । संगठन प्रायः अन्य 
-(३२) मेक्सिको । प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्यों की तरह ही है.। 
यहाँ राजसत्तात्मक राज्य है । राजा द्वारा नियुक्त एक 
मत्री तथा तीन कोंसिलरों के द्वारा शासन- 
(2) मोनाको । कार्य्य होता है । चार वर्ष के लिये चुने २१ 
सदस्यों की जातीय परिषद भी है । 
यहाँ राजसत्तात्मक राज्य हे सब कार्य्य नाममात्र के 
लिये वहाँ के सुलतान को. आज्ञा से होता है, पर वास्तव में 
यह एक प्रकार से फ्रांस का रक्षित राज्य 
(३४) मोरोका । है | देश का सारा प्रबंध फ्रेंच सरकार के 
ps आज्ञानुसार ही होता है । 
यहाँ राजसत्तात्मक राज्य है। कानून बनाने के लिये 
प्रजा द्वारा चुने हुए १७७ सदस्यों की एक सभा है । सदस्यों 
का चुनाव प्रति चोथे वष होता हे । भिन्न . 
(३५) यूनान। , भिन्न विभागों कें लिये आठ मंत्री भी ह, 
: ; , « ८ जिनकी नियुक्ति राजा करता है । ये मंत्री 
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व्यवस्थापक : सभा के भी सदस्य होते हैं. और :उसीके प्रतिः 

उत्तरदायी भी होते = | - 
यहाँ प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य है | ६ व के लिये चुने 
हुए १९ सिनेटरों और ३ वर्ष के लिये चुने हुए ७५ डिप्टियों 
` की कांग्रेस है जो चार वषे के लिये सभा- 
(३६, युसुवे। पति यां राष्ट्रपति चुनती है । राष्ट्रपति के 
पद के लिये एक मनुष्य का चुनाव दोबारा 

नहीं हो सकता | 

यहाँ राजसत्तात्मक राज्य है। कानून बनाने के लिये 


ATA 


एक पालामेंट भी हे जिसमें ११९ सिनेटर ओर १८३ डिप्टी 
होते हैं। राज-काय्य मंत्रि-मंडळ द्वारा होता 
(३७) रुमानिया । है जो पालोमेंट के प्रति उत्तरदायी है। 
पालोमेंट के पास किए हुए कानूनों को रद्द 
करने का पूर्ण अधिकार राजा को है। 
पहले यहा राजसत्तात्मक राज्य था, पर अभी हाल में 
Aga होने के कारण प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य 
हा गया हे । अभी. तक वहाँ का शासन-संगठन 
निश्चित नहीं हुआ है । 
यहाँ राजसत्तात्मक राज्य है । १५ कोंसिळरों तथा ५३ 
डिप्टियों की पांछामेंट है । डिप्टियों का चुनाव ६ वषे के 
लिये होता है. और आधे डिप्टी प्रति तीसरे 
(३९) लक्स्मबगे। वषे बदल जाते Fl आज कल यहा का 
शासन एक रानी क हाथ मं है | 
यहाँ प्रतिनिविसत्तात्मक राज्य है। ६ वषे 


(३८) रूस । 
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चुने हुए आठ सिनेटरों तथा चार वष के fea चुने gu 
a ~ a 
qag प्रतिनिधियों की एक कांग्रेस हे । 
(४०) छाश्वेरिया । चुनाव में सम्मति देने का अधिकार केवल 
हब्शियों को ही है। सभापति की सहा- 
Nn ALN ° ~ . 5 a 
यता के लिये सात. मंत्रियों का एक मंत्रि-मंडल भी हे। 


~~ 


सभापति और उप-सभापति का चुनाव चार वषे के लिये 


होता हे | 


यहाँ प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य है । इसके अंतगत बीस 
^ ws vo yy c ~ लिय ~ 
टी छोटी स्वंतत्र रियासतें हे । चार वष के लिय चुने 
हुए, तीस वषे से अधिक अवस्थावाले 
(४१) बेनेज्बेलो। ४० सिनेटरों और चार वषे के लिये चुने 
डि A ` A 

हुए ११७ डिंप्टियों की एक कांग्रेस हे । 

सभापति का चुनाव चार वष के लिये होता है | 


यहाँ राजसत्तात्मक राज्य है । राजा की सहायता के 


fea आठ मंत्रियों की एक कोंसिल है और एक राष्ट्र: 


सभा है जिसके आठ सदस्य राजा नियुक्त 
(४२) सविया । करता है और आठ सदस्य जातीय सभा 
द्वारा चुने जाते हैँ । जातीय सभा में 
प्रजा द्वारा तीन वषे के लिये चुने हुए १६० सदस्य होते 


“हे । विशेष कार्य्यो के लिये एक बड़ी जातीय सभा का 
संगठन होता हे जिसमें ३२० सदस्य होते हें । राजमंत्री. 
-इसी वंयवस्थापक सभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं । 


« यहाँ प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य है । सभापति का 
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चुनाव प्रजा द्वारा होता है। सभापति की अवधि चांर वर्ष 

है ओर एक बार का चुना हुआ सभापति | í 

(४३) सालवेडर । दोबारा नहीं चुना जा सकता । जातीय 

सभा के ४२ प्रतिनिधियों का चुनाव प्रति 

वषे प्रजा द्वारा होता È । इस सभा का | 

प्रति वषे फरवरी से मई तक होता हे। प्रत्येक अधिवेशन 

के लिय यह सभा अपना सभापति और उप-सभापति आप ही 
चुनती है । 


यहाँ राज्यसत्तात्मक राज्य है । शासन-कार्य्य एक मंत्रि- 
मंडल करता है जो व्यवस्थापक सभा के प्रति उत्तरदायी होता 
है । व्यवस्थापक सभा में ३६० सिनेटर और 
(४४) स्पेन । ४०४ डिप्टी होते हें। सिनेटरों में से आधे 
सदस्य चुने हुए होते & और आधे पुइतेनी 
अफसर या आजन्म रहनेवाल सदस्य । प्रति ५०,००० निवा- 
सियों की ओर से एक डिप्टी होता है। व्यवस्थापक सभा 
का आधिवेशन प्रति वषे होता है। उसका अधिवेशन करने, 
रोकने या तोड़ने का पूर्ण अधिकार राजा को है। आवइ्य- 
कता पड़ने पर सिनेट के सामने मंत्रियों पर कांग्रेस अभियोग 
भी चला सकती है । राजा की प्रसेक आज्ञा पर किसी न 
किसी मंत्री का हस्ताक्षर आवश्यक होता हे, क्योंकि मंत्री ही 
सब दृशाओं में उत्तरदायी होते हैं । 


यहाँ राजसत्तात्मक राज्य है । मंत्रिमंडळ के अतिरिक्त एक 
व्यवस्थापक सभा भी है जिसमें राज-मंत्री तथा राजा द्वारा 
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नियुक्त सदस्य होते हें । इन सदस्यों की संख्या 

(४५) स्याम । १२ से ४० तक होती है.। यही सभा कानून 

बनाती और उनका संशोधन करती है। इसका 

अधिवेशन साप्ताहिक होता है । यदि राजा अयोग्य हो तो 
यह सभा स्वयं ही कानून बना. सकती है, पर साधारणतः 
कानूनों के पास होने पर राजा द्वारा उनके स्वीकृत होने 
की आवश्यकता होती है । राजा अपने परिवार में से अपना 
उत्तराधिकारी आप Taare | स्याम के अधिकार में जो मलय 


wy . w 
राज्य हें उनका प्रबंध वहाँ के राजा, स्याम-सरकार द्वारा 


नियुक्त कमिइनरों की देख रेख में करते हे । 
यहाँ राजसत्तात्मक राज्य है, शासन-प्रबंध में राजा को 
सहायता देने के fea, राज्यद्वारा नियुक्त किए हुए मंत्रियों 
_ का एक मंत्रिमंडळ और .कानून बनाने के 
(४६) स्वीडन लिये एक व्यवस्थापक सभा है । प्रत्येक 
कानून के प्रचलित होने के लिये राजा की 
स्वीकृति आवश्यक होती है | व्यवस्थापक सभा या पालोमेंट 
के अंतर्गत दो सभाएँ हे | पहली सभा में १५० सदस्य होते 
हूँ जो प्रांतीय और म्युनिसिपल सभाओं द्वारा निर्वाचित होते 
हें। इसके सद्स्य वे ही लोग हो सकते हैं जिनकी अवस्था 
३५ वषे से अधिक हो .और जिनकी अच्छी जमींदारी या 
आय हो । दूसरी सभा में २३०. सदस्य होते हे जिनका चुनाव 
सवसाधारण द्वारा होता है । २४ वषे से अधिक अवस्था के 


„प्रत्येक मनुष्य को चुनाव में सम्मति देने का अधिकार है | 


दोनों सभाओं का झम्मिलित अधिवेशन होता है और उसमें 
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अधिक संख्या दूसरी सभावालों की ही होती है अतः 
बहुमत भी प्रायः gale पक्ष में होता है। राजा प्रत्येक 
अधिवेशन का सभापति नियुक्त करता है | 

यहाँ प्रतिनिधि सत्तात्मक राज्य है । सभापति का चुनाव 
सात वर्ष के fea होता हे जिसकी सहायता के “लिये ६ मंत्री 


होते हें। एक जातीय सभा भी हे जिसमें 
(४७) हेटी। सिनेट और हाउस आफ कामंस सम्मिलित 
Zl सभापति को और चुननेवाळे मनुष्यों की 


बनाई हुई एक सूची में से सिनेट के ३९ सदस्यों को हाउस 
चुनता है और हाउस के ९६ सदस्यों का चुनाव तीन वर्ष के 
किए वहाँ की हब्शी प्रजा करती हे । 
यहाँ प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य है। सभापति का चुनाव 
चार वर्ष के लिये २१ वष की अवस्थावाळे प्रत्येक इंडियन 
पुरुष अथवा १९ वषे की अवस्थावाळे शिक्षित 
(४८) दोंडूरास। और विवाहित पुरुष की सम्मति से होता है | 
एक बार चुना हुआ सभापति फिर से 
च॒ना जा सकता है । कांग्रेस के ४२ (Seat का चुनाव 
भी चार वर्ष के लिये प्रजा ही करती है । प्राति १०,००० 
निवासियों की ओर से एक sats होता है । कांग्रेस 
, का अधिवेशन प्रति वषे १ जनवरी को आरंभ होता है ' और 


६० दिनों तक होता रहता है । 
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दसवा पारच्छद | 
उपनिवेद्य, रक्षित राज्य, अधीन राज्य 

आर करद्‌ राज्य | 
उपनिवेश उस देश को कहते हैं जिसमें एक देश या : 
राज्य के लोग्र आकर सदा के लिये बस जाते और वहीं खती- 
बारी या व्यापार आदि करके अपना निवोह 
उपनिवेश । करते हैं। वे लोग किसी विदेशी शक्ति के अधीन 
नहीं होते, केवळ अपनी मातृभूमि से ही 
थोड़ा बहुत संत्रंध रखते हे । प्राचीन काळ में फिनीशिया, 
यूनान, भारत ओर रोम आदि देशों के निवासी व्यापार 
करने के लिये विदेश जाया करते थे और उनमें से कुछ छोग 
किसी देश में सदा के लिये बस भी जाते थे। वहाँ उन्हे 
बहुत कुछ आर्थिक लाभ हुआ था जिसका बहुत कुछ अंश 


-डनकी मातृभूमि को भी मिला करता था । दूसरे देशों में 


बस कर लोग वहाँ अपनी मातृभाषा और धम्मं आदि का 
प्रचार भी करते थे ' आगे चल कर स्पेन, पुत्तेगाल, फ्रांस, 
और इंगलैंड आदि देशों के निवासी भी विदेश में आ कर 
बसने, बहो उपनिवेश बनाने और फलतः अपने देश को उन्नत 
और संपन्न करने लग गए । | 

अन्य जातियों की अपेक्षा इधर कई सौ वर्षों में अंम्रेज- 
जाति बहुत आगे बढ़ गई है । इस समय समस्त भूमंडळ के 


स्थळ-भाग का Bsr अंश प्राय: इसी प्रकार उपनिवेश रूप में 
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बसा हुआ है । ये अंग्रेजी उपनिवेश तीन प्रकार के हैं-- 
(१) राजकीय उपनिवेश ( Crown Colonies) जिनमें 
सारा राजकीय प्रबंध इंगलेंड की सरकार के अधीन ही होता 
हे, (२ ) नियमित शासनात्मक उपनिवेश जिनके राज्य- 
कम्मेचारी तो इंगळेंड की सरकार के अधीन होते हैं पर जो 
अपने लिये कानून आदि स्वयं बनाते हैं। हॉ, वृटिश सर- 
कार को अधिकार अवश्य होता” है कि वह उन कानूनों. को 
रद्द कर दे अथवा प्रचलित होने से रोक दे, और (३) 
स्वराज्य़ात्मक उपनिवेश है जो अपना शासन आप करते हैं । 
wa उपनिवशों का केवळ गवर्नर ही ब्ृटिश सरकार के मातहत 
होता है और afa सरकार को वहा के पास किए हुए कानूनों 
को रद्द करने अथवा प्रचलित होने से रोकने का अधिकार 
होता है । ऐसे उपनिवेशों में गवनेर अपने राजकीय नियमों 
के अनुसार स्वयं fast आदि नियुक्त करता है औरं 
उन्हींकी सम्मति तथा सहायता से राजकाय्ये का संचालत्त 
तथा कम्मेचारियो की नियुक्ति होती हे । प्रायः इसी प्रकार 
के उपनिवेश अन्य राज्या के भी हें । 

आजकल sat की प्रवृत्ति स्वराज्यात्मक या प्रतिनिधिः 
सत्तात्मक शासन की ओर बराबर बढ़ती जापती हे, इसलिय 
उपनिवेशों में भी कुछ लोग पूर्ण प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य 
चाहते हैं; मातृभूमि का किसी प्रकार का दबाव या अधिकार 
मानने के लिये वे तैयार नहीं . हे । दबाव या अधिकोर' 
मानने में वे अपनी अनेक हानियाँ भी .दिखलाते हे । उदार 
ह्रणार्थ, यदि उनकी. साम्राज्य, सरकार . कोई ` युद्ध' ठान' ले 

१४ 
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चो उन्हें भी व्यथ उसमें सम्मिलित होना पड़ता है। पर 
इसके विपरीत कुछ लोगों का मत है कि अपने देश की 
साम्राज्य सरकार से उपनिवेशों का यथासाध्य घनिष्ट संबंध 
रहना चाहिए क्योंकि इससे साम्राज्य के भिन्न भिन्न अंगों 
की पुष्टि और उन्नति होती है । पर स्वार्थत्याग करके इस 
प्रकार परोपकार करने की इच्छा करनेवाले देवता संख्या में 
अपेक्षाकृत थोड़े ही हें । 
प्रायः बड़े बड़े साम्राज्यों को अपने अधीनस्थ देशों या 
राज्यों फे पड़ोसी छोटे मोटे देशों और राज्यों पर, अनेक 
राजनेतिक कारणों से कुछ न कुछ अधिकार 
रक्षित राज्य। रखना पड़ता ÈI एसे राज्य या तो 
केवळ अपने रक्षक-राज्य के द्वारा अथवा 
उसकी आज्ञा से ही किसी विदेशी राज्य के साथ कोई राज- 
नैतिक संबंध स्थापित कर सकते हैं । रक्षित राज्य की सब 
प्रकार से रक्षा करना ही रक्षक-राज्य का कत्तव्य है। यदि 
वास्तविक दृष्टि देखा जाय तो किसी राज्य को अपना 
रक्षित राज्य बनाना उसे अपनी अधीनता में लाना ही है। 


- पर किसी घळशाळी usa का अपने से .किसी दुबल राज्य के 


साथ राजनेतिक संबंध स्थापित करना. भी इसीके रक्षण के 
अंतर्गत आ जाता है । रक्षक-राज्य बिना लड़ाई झगड़ा किए 
ही अपने रक्षित राज्य में मनमाना परिवर्तन कर सकता है | 
संधि, बळ-प्रयोग भौर बल-पूर्वक देश पर अधिकार करके 
राज्य रक्षित बनाए जाते हें । भारत सरकार का देशी 
रियासतों के साथ बहुत कुछ इसी प्रकार का संबंध है । 
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रक्षित राज्य प्राय: दो प्रकार के होते हैं । एक तो बे 
जिनमें पहले से किसी प्रकार का राज्य स्थापित होता है और 
जो शक्ति या बल-प्रयोग आदि के द्वारा रक्षित धर्म में छाए 
जाते हैँ और दूसरे वे जिन में कोई विदेशी सभ्य राज्य 
आ कर पहले अपना अधिकार कर लेता है और तब उन्हें 
कुछ आंतरिक स्वतंत्रता दे कर अपनी रक्षा में रखता है | 
जो देश या राज्य अपने ऊपर किसी दूसरे देश या राज्य 
का कुछ भी अधिकार या दवाव स्वीकार कर लेता है, स्थूलतः 
वह्दी मानों अधीन राज्य हो जाता हे, और 
aha राज्य । इस दृष्टि से उपनिवेश तथा रक्षित राज्य भी, 
जिनका वर्णन ऊपर दो चुका है, इसी कोटि 
मेंआजातेहें। पर सूक्ष्मतः और व्यावहारिक दृष्टि से 
अधीन राज्य वही माना जाता है जो सब प्रकार से किसी 
दूसरे बड़े राज्य के अधिकार में रहता है । अधिकारी राज्य 
अपने नियुक्त किए हुए शासकों आदि के द्वारा अधीन usa 
में सारा राज्य-प्रबंध करता है, उसके लिये नियम और कानून 
बनाता है, कर उगाहता है, न्यायालय स्थापित करता है, 
दूसरी शक्तियों से उसकी रक्षा करता है और इसी प्रकार के 
दूसरे आवश्यक कत्तव्यों का पालन करता st अधीन राज्य 
को किसी प्रकार की शक्ति प्रदान करना केवळ अधिकारी 
राज्य के हाथ में Aare । भारत की' गणना इंगलेंड के 
अधीन राज्यों में, होती हे और .इसी से अधीन राज्यों की 
स्थिति का अच्छा. परिचय मिल जाता है । . कभी कभी 
अधिकारी राज्य अपने अधीन राज्यों को बहुत कुछ aà- 
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कार ओर स्वतंत्रता. भी दे देत.हें और कहीं. कहीं अधीन 
राज्य के प्रधान अधिकारी को यह भी अधिकार होता है 
कि साम्राज्य के जटिल. saat की मीमांसा में सम्मति और 
सहायता दे । फ्रांस के दो एक अधीन राज्यों के प्रधान अधि- 
कारियों और प्रतिनिधियों को फ्रांस की व्यवस्थापक सभाओं 
तक में आ कर बैठने ओर बोलने का अधिकार है । . 
यदि कोई राज्य किसी दूसरे राज्य पर विजय प्राप्त कर के 
अंत में उसस संधि कर लेता है और उसकी रक्षा आदि का 
भार अपने ऊपर छे कर उसके बदले में उसस 
करद्‌ राज्य । कुछ निश्चित कर बराबर लिया करता है तो 
न वह विजित और कर देनेवाला राज्य करद्‌ राज्य 
कहलाता हे । प्राचीन काल में ऐसे राज्यों की संख्या बहुत 
होती. थी, पर आज कल सदा कुछ निश्चित कर देते रहने 
की प्रथा sal जाती हे; इसलिये प्रायः नए करद राज्य 
नही होते-। 


( १ ) ब्रिटिश साम्राज्य । 
(क ) उपनिवेश | 


्रेट ब्रिटन और आयलंड, Was आइलेंड्स, आइलछ आफ 
a © : ` . (Xa 
मेन तथा भारतवष कौ छोड़ कर ga साम्राज्य के अंतगत 
TAS देश उपनिवेश ही माना जाता है; पर उन -उपनिवेशों 
में भी कुछ एसे हं जो रक्षित. राज्य ( Pro०tect०ratesः) . 
कहलाते हैं । अतः इस स्थान पर उन सब का एक साथ ही 
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वर्णन किया जाता हे । सुभीते के लिये इन सब उपानिवेशों 
को चार श्रेणियों में विभक्त कर दिया गया है । पहली श्रेणी 
उन उपनिवेशों की हे जिनमें केवळ गवनेर ही शासन 
करता और वही कानून बनाता है । इनके दो अंतर्विभाग 
हैं। एक तो वे जिनके लिये यदि सम्राद्‌ चाहें तो निय- 
मानुसार कानून बना सकते हैं, ओर ऐसे उपनिवेश जिब्राल्टर, 
agaa और सेंट हेलना हैं; और दूसरे वे जिनके fea 
गवनेर ही कानून बना सकता है; सम्राट्‌ को किसी प्रकार का 
कानून बनाने का अधिकार नहीं है | ऐसे उपनिवेश Gas, 
बसुटोळेंड और बेचुआनालेंड हें । इनमे से अंतिम JAAT- 
लेंड उपनिवश और रक्षित राज्य दोनो है । 
दूसरी श्रेणी मे के उपनिवेश वे हैं जिनमें एक शासक या 
गवनेर रहता हे, जो एक व्यवस्थापक सभा की सहायता से 
कानून बनाता और एक कार्य्यकारिणी सभा की सहायता से 
शासन करता है । इन दोनों सभाओं ar कोसिलों के 
मेंबरों की नियुक्ति या तो सम्राट्‌ के द्वारा होती है और या 
सम्राट्‌ के प्रतिनिधि शासक या गवर्नर के द्वारा। इस श्रेणी के 
अतर्गत गेंबिया, Ader, फाकलेंड टापू , फीजी, aa 
न्यू गायना, सीरा लिओन, सीलोन (लंका), सेट विंसेट आर 
स्टेट सेटलमेंट = | 
तीसरी श्रेणी भं बे उपनिवेश हँ जिनमें व्यवस्थापक सभा 
के सब या कुछ सदस्य प्रजा द्वारा चुने जाते हें और काय्ये- 
कारिणी सभा के सदस्य सम्राट्‌ अथवा उसके प्रतिनिधि शास्रक 
( गबनर ) के द्वारा नियुक्तं होते हें । इस श्रेणी में जमैका, 
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बरमुडा, ACTA, बारबडोस, बृटिश गायना, मारीशस, माल्टा 
ओर Was टापू हं | i 

चौथी श्रेणी में वे उपनिवश हैं जिनमें शासक या गवनेर 
तो सम्राट्‌ की ओर से होता है पर जिनका शेष सारा राज- 
काय्य प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्यों की तरह होता है। ऐसे 
उपनिवेश प्रायः एकदम स्वतंत्र होते हे । आरेंज रीवर उपनि- 
वेश, कनाडा, केप आफ गुडहोप, Bass, दांसवाल, तस्मा- 
निया, न्यू cies, न्यूफाडंडळेंड, न्यू साउथ वेल्स, नेटाल, 


' पश्चिमी और दक्षिणी आस्ट्रेलिया और विक्टोरिया इसी श्रेणी 


के अंतर्गत हैं । 
प्रधान उपनिवेशञों की ज्ञासन-प्रणाली | 


इसके अंतगेत कई छोटी छोटी रियासतें हैं जो अपने 
लिये आप कानून बनाती हैं। सब रियासतों ने मिल कर 
प्रधान गवनेमेंट को कुछ निश्चित और विशिष्ट अधिकार 
दे रखे हें । यहाँ ama द्वारा नियुक्त 


आस्ट्रेलिया | > : 
एक गवनर-जनरल रहता हे | एक संघटित 


aae है जिसमें सिनेट औरं प्रतिनिधि मंडळ aa- 


डित है। सिनेट में छः रियासतों में से प्रत्येक के छ 

छः सदस्य, इस प्रकार कुल ३६ सदस्य होते हें जो सवे: 
साधारण की सम्मति स छः वष क लिये चुने जाते हं । प्राति- 
निधियों का चुनाव तीन वषे के लिये और आबादी के हिसाब 
से होता है। लेकिन प्रत्येक रियासत के कम से कम पाँच 
प्रतिनिधि होते हैं । सन्‌ १९१६ में कुळ ७५ प्रतिनिधि थे। 
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यहाँ का शासन-कार्य्य एक प्रीवी कीसिल की सहायता 
से एक गवनेर-जनरल करता दै जो awe द्वारा नियुक्त 
ओर उसीका प्रतिनिधि होता है। कानून बनाने 
कनाडा । के लिये सिनेट और हाउस आफ saa की 
सम्मिलित एक पाला मेंट दै। सिनेट में ८७ सदस्य 
हैं जिनका चुनाव गवर्नर-जनरल द्वारा होता है.। सिनेटर 
आजन्म सदस्य रहते हें । सिनेटर की अवस्था तीस वषे की 
होनी चाहिए और उसके पास कुछ निश्चित जमींदारी होनी 
चाहिए | हाउस आफ कामंस के सदस्यों का चुनाव पाँच 
बघे में अथवा इससे कुळ पहले होता है हाउस के सदस्यों 
का चुनाव जन-साधारण की सम्मति से होता है। सन्‌ १९१६ 
में हाउस के सदस्यों की संख्या २२१ की । 
यहाँ का शासन सम्राट्‌ द्वारा नियुक्त एक गवर्नर के 
हाथ में है! व्यवस्थापक सभा तथा प्रतिनिधि मंडल की 
सम्मिलित एक सावेजनिक सभा या पालामेंट भी है । 
व्यवस्थापक सभा के ३२ सदस्य हें। इनमें से 
जो लोग १७ सितंबर १८९१ से पहले से 
नियुक्त हें बे तो उसके आजन्म सभासद्‌ रहेंगे; पर जिनकी 
नियुक्ति इसके बाद हुई हो, वे केवळ सात वष तक सदस्य 
रहते हें | आवश्यकता पड़ने पर उनकी फिर से नियुक्ति हो 
सकती है । प्रतिनिधि मंडळ में ३० सदस्य हें जो सवसाधारण 
द्वारा तीन वषे के लिये चुने जाते हैं । पालोमेंट के पास किए 
हुए बिलों को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार 
TAAL को है । पालीमेंट का आइन करने, उसे रोकने तथा 


न्यू MSE । 
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i तोड़ देने का अधिकार भी उसको है । पाळीमेंट के पास किए 
E हुए fast में सुधार करने के लिये ag उन्हें वापस भी भज 
| AX LS / A 
\ सकता हे और नए बिलों के मसो दै भी उपस्थित कर सकता है | 
है" यह्‌ सब से पुराना अंग्रेजी उपनिवेश हे | यहाँ का शासन 


Í ५ सद्स्यो की कार्य्यकारिणी सभा की सहायता से सम्राट 
| न्यूकाउंडळेड | दारा नियुक्त एक TANT करता हे | २० सदस्यों 
| af की एक व्यवस्थापक सभा भी है जिसकी 
नियुक्ति भी सम्राट्‌ द्वारा ही होती है । सवसाधारण द्वारा 
bi, चुने हुए ३६ सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल भी हें । 
इसमें केप आफ गुडहोप, नेटाछ, glaas, ऑर 
आरेंज fat उपनिवेश सम्मिलित gI ३१ मइ सन्‌ १९१० 
को यह संघटन हुआ था । यहाँ सम्राट 
द्वारा नियुक्त एक गवनेर-जनरर शासन 
करता है | अपनी सहायता के लिये कार्य्य- 
कारिणी सभा के सदस्यों को चुनने का अधिकार उसी को है। 
राज्यों के भिन्न भिन्न विभागों को स्थापित करने का 
अधिकार भी उसी को है पर उनमें वह निश्चित संख्या से 
अंधिक अफसरों को नियुक्त नहीं कर सकता । कानून 
बनाने के लिये पालोमेंट है जिसमें सिनेट ओर प्रतिनिधि 
मेडल. हें | गवर्नर-जनरल को अधिकार हे कि बह इन दोनों 
को अथवा इनमें से किसी एक को आहान कर सकता है, रोक 
सकता है, या तोड़ सकता हे । पर यूनियन के संगठन स दस 
वर्ष के अंदर सिनेट नहीं तोड़ी जा सकती | सिनेट के चालीस 
सदस्यों में से आठ को गवनेर-जनरल नियुक्त करता हे और 


यूनियन आफ साउथ 
» अफ्रिका 
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३२ संब प्रांतो स चुने जाते हे ।: प्रतिनिधि मंडळ में १२१ 
सदस्य हें । पालामेंट की बेठक प्रति वष होना आवश्यक हे | 
( ख ) रक्षित राज्य | 


ब्रिटिश साम्राज्य के अंतगत निम्मलिखित रक्षित राज्य हे-- ' 


( १ ) यूगांडा | 

( २) जजीबार | 

(३ ) नाइगीरिया । 

( ४ ) न्यासालेंड | 

( ५ ) बेचुआनालेंड | 

( ६ ) बृटिश इस्ट अफ्रिका | 

( ७) बृटिश संटूल अफ्रिका | 

( ८ ) सोमाली लेंड और 

( ५ ) न्यू Sie | 

इन सब स्थानों में सम्राट्‌ द्वारा नियुक्त गवनर, कमिश्नर 
या रेजिडट कमिश्नर आदि रहते हें। यहाँ किसी प्रकार की 
व्यवस्थापक या कार्य्यकारिणी सभा नहीं है | केवल जंजीबार 
का एक सुलतान अधिकारी है | 

(ग ) अधीन राज्य--भारतवर्ष | 

भारतवर्ष इंगळेंड का अधीन राज्य है | यहाँ का शासन 
"सम्राट्‌ द्वारा नियुक्त एक गवर्नेर-जनरळ के हाथ में है । यहाँ 
aqme, मद्रास और बंबई ये तीन प्रेसिडसियाँ भी हें 
जिनका शासन सम्राट्‌ द्वारा नियुक्त गवनेर करते हें । गबनर- 
जनरल और गवनरों की नियुक्ति पाँच वष के लिये होती = | 
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~ 


भारत के शासन का सब प्रवंध करने के लिये dase में एक 
सेक्रेटरी आफ स्टेट रहता है जिसकी एक कोंसिळ भी हे। 
कोंसिळ से स्वीकृत स्टेट सेक्रेटरी की प्रत्येक आज्ञा भारत 
सरकार के लिये मान्य होती हे | भारत में जो कानून पास 
होता है वह उसकी स्वीकृति के लिये भेजा जाता है । वह 
सम्राट्‌ को उसे स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने की सम्मति दे 
सकता है। भारत का सब व्यय आदि भी उसीके अधिकार 
में है । उसकी कौंसिल में दस से Agg तक सदस्य होते हें। 
उसे भारत के आय-व्यय का लेखा प्रति वषे पाळीमेंट में 
डपस्थित करना पड़ता È | पालामेंट के सदस्य उससे भारत के 
संबंध में प्रश्‍न भी कर सकते हें । 

गर्वेनर-जनरळ की दो कोंसिलें हें--कारय्थकारिणी 
और व्यवस्थापक। कार्य्यकारिणी सभा में सात सदस्य रहते हें 
जिनमें से सन्‌ १९०९ से एक हिंदुस्तानी भी रहने लगा हे। 
कुछ विशिष्ट दशाओं में गवर्नर-जनरल को, बिना कार्य्यका- 
रिणी सभा से सहायता लिए, स्वतंत्र रूप से काय्यं करने 
का भी अधिकार है । सुभीते के लिये गवर्नर-जनरल अपने 
काय्य! ऑर राज्य क॑ भिन्न भिन्न विभागों का भार काय्यका- 
रिणी के सदस्यों को भी सोप देता है; पर अधिकांश काय्यं 
गवनर-जनरल को कासिळ की स्वीकृति से ही करने 
पड़ते हैं । कोंसिल के अधिवेशन. प्रायः प्रति सप्ताह होते हें 
६८ सदस्यों की एक व्यवस्थापक सभा भी हे जिनमें 
सं ३६ सरकारी ओर ३२ गोर-सरकारी, प्रजा अथवा 


aie संस्थाओं द्वारा चुने हुए होते हैं । जिस 
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प्रेसिडेंसी या प्रांत में गवनेर-जनरलळ की किसी कॉसिल | 
का अधिवेशन होता है उसके गवनर या लेफ्टिनेंट गवर्नर | | 
को भी उसमें सम्मिलित होने का अधिकार होता है । E | 
व्यवस्थापक सभा के अधिवेशन जब जब आव- | 
इयकता होती है हुआ करते हें । उसमें सवसाधारण भी जा 
सकते हें । उपस्थित होनेवाले बिलों के मसविदे पहले से ही 
गजट मे प्रकाशित कर दिए जाते हैं । प्राय: उन पर प्रांतीय 
सरकारों की सम्मतियाँ भी ले ली जातीं हे । | || 
मदरास, बंबई और बंगाल के गवनेरों और बिहार | | 
तथा ओडीसा के लेफ्टिनेंट गवनेर की तीन तीन सदस्यों की 
एक काय्यकारिणी सभा हे। इसके अतिरिक्त इन तनिं गवनेरो 
और पंजाब, युक्तप्रांत, बरमा तथा बिहार और ओड़ीसा के 
चारों लेफ्टिनेंट गबर्नरों की एक एक व्यवस्थापक सभा भी | 
है जिसके सदस्यं इस प्रकार हें: Bee 


—— 


og रकारी गैर सर-| ~ ~ Í 

a लला न विशेष | 
मदरास २० । २६ करत | .; 
बंबई १८ २८ | २ j 
बंगाल १८ ३१ २ i 
युक्तप्रांत २१ २६ २४ 
बिहार और उड़ीसा | १८ | २३ २ १ 
पंजाब 5११ १४ रे 
WAT WHT) ७ ९७७०७ रे 


z 
- RN Fc Vibe 
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इसके अतिरिक्त मध्यप्रदेश और बरार, आसाम, उत्तर- 
पश्चिम daria, अजमेर-मेरवाड़ा, कुगे, बळूचिस्तान तथा 
पोटेब्लेयर ओर निकोबस में एक एक चीफ कमिश्नर भी रहता 
हैः। इसमें स मध्यप्रदेश और बरार तथा आसाम में एक व्यव- 
स्थापक सभा भी है फारस की खाड़ी के कुछ स्थानों और 
अंदन तथा टिरिम के लिये एक एक पोलिटिकल रेजिडट , 
AFI 
भारत Ñ कई बड़े बड़ स्वतंत्र देशी राज्य भी हैं जो एक 
प्रकार से भारत सरकार के रक्षित राज्य हे । इन राज्यों को 
कुछ निश्चित dear से अधिक सेना, अथवा भारत सरकार 
की विशेष स्वीकृति के बिना अपने यहाँ किसी युरोपियन 
कम्मचारी को रखने का अधिकार नहीं है । भारत सरकार 
यदि किसी राजा को कोई अनुचित काये करते हुए देखे तो 
वह उसे अधिकारच्युत भी. कर सकती Èl कुछ राज्य 
भारत सरकार को कर भी देते हैं, पर अधिकांश नही देते । 
प्राय: रियासतों का प्रबंध वहा के राजाओं, मंत्रियों ओर 
aifaat के द्वारा ही होता है, पर प्रत्येक रियासत में एक 
पोलिटिकल अफसर या रेज़िडंट भी रहता है जो भारत aT 
कार की ओर स नियुक्त होता है । कई छोटी छोटी रिया- 
सतो के समूह के लिये कहीं कहीं एक ही पोलिटिल अफसर 
या रेजिडेंट रहता है । सब राज्यों को अपना अपना 
कानून बनाने का अधिकार है । . हैदराबाद, भेसूर, बड़ौदा, 
-काशमीर, कुलात और राजपुताने तथा मध्य भारत की रिया- 
aa, जिनकी संख्या १७५. दै, गवनर-जनरलछ-इन-कॉसिल 
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के अधिकार मेंहें। इसके अतिरिक्त बहुतसी छोटी,छोटी 
रियासतें प्रांतीय सरकारों की अधीनता में भी हैं । चीनी- 
सीमा तथा पश्चिमोत्तर सीमा में बहुत सी छोटी छोटी रिया- 
aa और पहाड़ी जातियाँ और छोटा नागपुर, ओड़ौसा 
ओर मध्यप्रदश में सरकार क अधीन छोटी छाटी जंगली 
जातिया भी हें | 

हैदराबाद, HAL, बड़ोदा ओर काइमीर भारत के प्रधान 
देशी राज्य हें । नेपाळ की गणना भी इन्हीं में होती है; पर 
कई बातों में वह बिलकुल स्वतंत्र हं । इसके उपरांत मध्य 
व्य राजपूताने और बळूचिस्तान की Afad हें । 
इनमें ये रियासते हँ--- 
गंवालिय़रं, इंदोर, भोपाल, रीवॉ, ओ- 
sor, दतिया, धार, जावरा, पन्ना, विजा- 
वर, आजयगढ़, छत्रपुर, चरखारी आदि | 
उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, भरतपुर 
aaa } बीकानेर, कोटा, बूंदी, अलवर, धोलपुर 
आदि | त 


म्‌ st अड, अ. 
बलूचिस्तान । ) कलात आर लास AST | 


मध्य भारत | ॥ 


प्रांतीय सरकारों से संबंध रखनेवाले राज्य इस प्रकार हैं- 
` ट्राबंकोर, कोचीन, पड्डूकोटा,' तथा 


s मद्रास । } x x 
| ` :) ` अन्य छोटी Rare 


बंबई । 
जूनागढ़, megs, पालनपुर आंदिं । 
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बंगाल । 


होडी, बामड़ा आदि | 


पंजाब | 
चंबा, फरीदकोट आदि | 


उत्तरी ओर दक्षिणी इयाम राज्य | 


gasta । } बनारस, रामपुर आर SET | 
बरम | | 


मध्यप्रांत । } बस्तर, रायगढ़, सरगुजा आदि । 


(२ ) फ्रेंच उपनिवेद तथा र्षित राज्य | 


(क) अफ़िका में । 
A 


कूचबिहार, भूटान, मोरभंज, ser 


पटियाला, नाभा, dig, कपूरथला, मंडी 


यद्यपि यह्‌ प्रदेश अफ्रिका मे है पर तो भी फ्रांस के 


w 


aada ही माना जाता है | यहाँ एक गव- 
FoR] नेर-जनरल रहता है जो १७ सदस्यों की 
एक Afas के was से शासन 


करता है | 
ag एक बे (बेग) का राज्य है जो फ्रांस के रक्षण 
द्दे । यहाँ एक फ्रेंच रेजिडेंट-जनरळ रहता है जिसके हाथ 


ras A! 


प्राय: सभी शासनकाय्य होत हें। यहा के 

ट्यूनित। o देशी निवासियों के मुकदमे तो देशी न्याया- 
wal मे जाते हैं पर जिन सुकदमों में कोई 

युरोपियन. वादी aaa प्रतिबादी होता ;द्टे उनका फेसला फ्रेंच 


पंच करते हैं । ye 
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इसके अंतर्गत निम्न-लिखित उपनिवेश हें--(१) सेनेगाल, 
लेफ्टिनेंट गवरनर द्वारा शासित । (२) मारीटेनिया, कमिश्नरी । 
~~ ~ २५७ 

(३) अपर-सेनेगल-नाइगर, लेफ्टिनेंट गवनेर 

फ्रेंच वेस्ट अफ्रिका द्वारा शासित । (४) फ्रेच-गिनी, लेफ्टिनेंट 

(उपनिवेश) गवरनर द्वारा शासित । (4) आईवरीकोस्ट, 

लेफ्टिनेंट गवनेर द्वारा शासित। (६) दहोमी, 

लेफ्टिनेंट गवनर द्वारा शासित। ये सब उपनिवेश एक 

र ~ f ~g कै ` ~ 

गवनेर-जनरल के अधिकार में हे जिसकी सहायता के लिये 
एक कोंसिळ हे | 

S ९ ` ~ à 

इसका झास्टन एक गवर्नर-जनरल के अधिकार में है | 

इसमें गबन, मिडिल कांगो और उबंधी- 

फ्रेंच इकेटोरिकरू शारी-चड नामक तीन प्रांत हैं जिनमें 


a 
रहता है | 
यह अफ्रिका का d कोस्ट 
प्रदेश है, जो फ्रांस का रक्षित राज्य है । 
यहां एक गवनर रहता है । 


फ्रेंच kez अफ्रिका | } 


मेडागारकर | गवनेर-जनरल द्वारा शासित | 


यहाँ एक गबनेर रहता है जिसकी सहायता के लिये 
एक प्रीवी कोंसिळ है। एक जनरल 
रीयूनियन उपनिधश । कोसिळ भी. है जिसमें प्रजा द्वारा चने 


हुए सदस्य रहते हैं । 
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(खे) अमेरिका में । 
wer, | . यहाँ एक गत्रनेर रहता हे । इसके 
अंतगत पाँच छोटे छोटे टापू भी हें जो 
५ ` रक्षित राज्य हें । 
यहाँ एक गवर्नर रहता है जो ५ सदस्यों की प्रिवी कों- 
सिल की सहायता से शासन करता है। १६ 
गायना उर्पानवेश। agi की एक जनरल कोंलिल भी है 
जिसके सदस्या का चुनाव प्रजा करती है। 
एक गवनेर और एक जनरल-कोंसिळ के अधिकार में 
. है । यहाँ म्युनिसिपल कोंसिलें भी हें 
मारटिनीक उपानिवेश | जिनके सदस्यों का चुनाव प्रजा द्वारा 
होता है | 


थे छोटे छोटे टापुओं के समूह हैं । यहाँ एक एड- 
सट पोरी मिनिस्टेटर रहता दे जो एक कोंसिळ के 


और मिकलेन परामश से शासन करता है | 
(ग.) एशिया में | 


भारत के पांडीचरी, चंद्रनगर, कारीकछ, माही और 
यनाओ प्रांत फ्रांस के अधिकार में हैं । इनके शासन के 


)  -. लिये पांडीचरी में एक गवनर रहता हे। 

' mA इंडिया | , ओष. स्थानों में. उसके अधीन एडमिनि- 

uaii a „ (zt रहते हें । एक जनरळ'' कोसिल भीं 
x 


6 जिसमे प्रजा के चुनें हुए,सक्स्य हे । 
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इसके अंतर्गत कोचीन-चाईना है। यहाँ एक गवर्नर रहता 
है जो १८ सदस्यों की कोंसिळ की सहायता से शासन 
करता है । इसके अतिरिक्त कंबोडिया, अ- 
फ्रेंच इंडो-चाइना । नाम, टांकिन और लाओस ये चार रक्षित 
राज्य भी इसके अंतगत हें । अनाम और 
कंबोडिया में राजा है | टांकिन में पहले अनाम के राजा का | 
वाइसराय रहता था, पर अब फ्रेंच रेजिडेंट रहता है | | 
लाओस में एक राजा है जो फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेटर की सहायता च | 
से शासन करता है | 
i (घ) aiaa में | 
ओशीनिया में न्यू कैलडोनिया, सोसाइटी टापू, टहीटी 
भूरिया, मारकेसार और गेंबियर आदि बहुत से टापू हैं जो 
सब एक गवनेर के अधिकार में S| गवनंर की एक प्रीवी 
कोंसिळ और एक एडमिनिस्टेटिव कोंसिल है | 
एलजीरिया और ट्युनिस को छोड़ कर शेष सब उप- 
निवेशों के लिये फ्रांस में एक उपनिवेश मंत्री है और ओप- 
निवेशिक सेनाएँ फ्रांस के युद्ध-सचिव के अधीन हैं । प्रत्येक 
उपनिवेश अथवा उपनिवेशों के समूह का अळग बजट तैयार 
होता है जो औपनिवेशिक मंत्री की स्वीकृति के लिये भेजा 
जाता है | उपनिवेशों को स्वराज्य के बहुत से अधिकार प्राप्त 
हें । उनका खच प्राय: अपनी ही आय से चलता है और यदि 
कुछ कमी होती हे तो उसकी पूर्ति फ्रेंच सरकार करती है । 
फ्रांस की जातीय सभा में निम्नलिखित उपनिवशों से इस 
प्रकार प्रतिनिधि जाते हेँ-- 
१५ | 
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अलजीरिया । } तीन सिनेटर और छः डिप्टी । 


मारटिनिक 

ग्याडेलप प्रसेक से एक सिनेटर ओर दो डिप्टी । 
रायूनियन ५ 
फ्रेंच इंडिया । t एक सिनेटर और एक डिप्टी | 


गायना 
सेनेगाल एक एक. डिप्टी | 
काचान-चाइना 
(३) waa उपानैवेका और अधीन राज्य | 
(क) Ri I. 
यह्‌ रक्षित राज्य हे ओर यहाँ एक इंपीरियल गवनर 
रहता है । इसमें नो प्रांत हें जिनमें से प्रत्येक में एक एड- 
मिनिस्ट्टर रहता हे जिसकी एक Bilas 
tz भाफ़ैका। होती हे कांसिल मे ३ से ५ तक सदस्य 
हें जिन्हें गवर्नर नियुक्त करता है; पर 


उसमें से देशियो का एक प्रतिनिधि होना आवश्यक हे । अथ 
प्रबंध और शासन संबंधी अनेक प्रश्न इन्हीं कोंसिलों में 


~ 


उपास्थित होते हैं | 
` यह रक्षित राज्य है और यहाँ इंपीरियल गवनेर रहता 
है । गवनेर की सहायता के लिये एक 
केमूून। चांसलर , दो सेक्रेटरी ओर एक कॉसिळ 
` है । कोंसिळ में तीन देशी व्यापारी सदस्य 
होते हैं । र पु 
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यहाँ का शासन एक इंपीरियल गवर्नर करता है जिसकी 
सहायता के लिये एक सेक्रेटरी, एक चुगी 
टोगोलेंड । का झफसर और एक कोंसिल है। S- 
सिल में सात गैर सरकारी सदस्य होते हैं। 
यह्‌ रक्षित राज्य है और इंपीरियल गव- 
नर द्वारा शासित होता है | 
(ख ) एशिया में | 
यहं प्रांत जमेनी ने ९९ बरस के पट्टे पर चीन से लिया 
था और उसका रक्षित राज्य समझा जाता था । यहाँ उसका 
एक जहाजी बेड़ा रहता था और एक गव- 
_ कियाऊचाऊ। नेर शासन करता था । पर वर्तमान युरो- 
पीय महासमर fea पर जापान ने उस 
पर अपना अधिकार कर लिया है । 
(ग ) पौतिफिक महासागर में | 
इसके अंतर्गत केसरविळहेम्‌सळेंड और विस्माक आर्ची- 
पिलेगो रक्षित राज्य तथा अन्य कई छोटे 
जम्मैन न्यू गिनी । छोटे टापू हं जिनमें से कुछ में आवादी ही 
नहीं हे इन सब के शासन के लिये एक 
गवनर नियुक्त हे | 
इसके अंतगत आठ टापू जर्मनी के अधिकार मे हैं ।. 
यहाँ इनका शासन एक इंपीरियल naar 
समोआ (उपनिवेश) करता है जिसकी अधीनता में एक देशी 
हाई चीफ हे। हाई चीफ की एक को- 


सिळ भी हे जिसके सब सदस्य देशी हैं । 


साउथ वेस्ट अफ्रिका \ 
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( वत्तेमान महायुद्ध में जमन उपनिवेशां तथा अंधीनस्थ | 
राज्यों का विशेषतः अफ्रिका के उपनिवेशों का बहुत बड़ा | - 
भाग अंगरेजों के हाथ में आ गया है । ) 


(४) अमेरिका के अधीन राज्य | 


इसके बहुत से टापू अमेरिका के अधीन हें जो सब एक 
TAAL जनरल के शासन में हैं । गवर्नर जनरल की सहायता 
के लिये चार सरकारी अफसरों और चार 
किलिपाइन। देशी प्रतिनिधियों का एक कमीशन तथा | 
चार वषे के लिये प्रजा द्वारा चुने हुए ८१ 

सदस्यों की एक सभा हे | अमेरिका का. उद्देश्य यहां क्रमशः 
स्वराज्य स्थापित करना है और वह धीरे धीरे इसे कर भी रहा. - 
है । इसके अतिरिक्त गुड्डम, परटोटिको, eaka, वेक और 
जांसन टापू, तथा एल्यूशियन टापुओं पर भी अमेरिका के 

` संयुक्त राज्यों का अधिकार हे । इन सब स्थानों पर अमेरिका 

के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एकएक गवनेर रहता है | 


४ |) । 
4 a - 

< 
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भाषा BSE अंग्रेजी शब्द 

राष्टू State 

शासन-पद्धति; शासन-प्रणाली ˆ Constitution 

पकात्मक Unitary 

राष्टू-संघटनात्मक Federal 

नियामक, व्यवस्थापक Legislative 

शासक, कार्यकारिणी Executive 

न्याय संबंधी Judicial 

द्वितीय सभा Second Chamber 

स्वापन्न Sovereign | 

अ।स्वापन्न Non-Sovereign 

शिथिल Flexible 

श्रशिथिल Rigid 

मुख्यराज्य, मध्यराज्य ‘Central Government 
राष्ट्संघटन . ` 

स्थानीय स्वराज्य Local Self-Government 

जन-सम्मति Referendum | 28५. 

अबाधित जन-सम्मति Optional Referendum 

बाधित जन-सम्मति ` Obligatory Referendum 

नियामक जन-सम्मति Initiative 

जाति Nation 
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ii : भाषा शब्द अग्रजा शब्द 
iR जातीयता Nationality 
F | । स्विस्‌ प्रतिनिधि सभा * National Council | 
HE स्विस्‌ राष्ट्रीय उपसमिति Federal Council | 
(i Raa राष्ट्सभा ,. Standerath | 
j H | स्विस्‌ जातीय सभा Federal Assembly | 
4 i. अमेरिकन 5 Congress | 
| Ka वा अमेरिकन राष्टूखभा 
H | है अलग लेना ` } Senate 
a | फ्रेंच जातीय सभा National Assembly- 

ii | मंत्रिसभा Ministry 

/ | मंत्रिसभा की उपसमिति Cabinet 

| ` प्रधान i President 
अशियन आयव्ययसमिति The Supreme chamber 


of Accounts 
`, ्रार्थिक उपसमिति , The Economic Council + 


प्रशियन जातीय सभा Landtog 
'प्रशियन लार्ड सभा House of Lords | 
प्रशियन प्रतिनिधि सभा ‘House of Representatives ` 
ada प्रतिनिधि सभा Reichstag 
जर्मन राष्ट्सभा . -Bandesrath 
अंतर्जातीय , = International 
राइन का संघटन. _ Confederation of the 

क ae y Rhine ; 
्रजासत्तात्मक राज्य Democratic al 
प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य | Representative Govern- | 


ment. 


kul TE Collection, Haridwar 
r क. 


=< ee 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(३ D 
भाषा झाव्द्‌ ` अंग्रेजी शब्द 
एकसत्तात्मक राज्य Monarchy 


शक्ति संविभाग Demarcation of Powers. 
एक राजा का परिमित शक्ति- Limited Monarchy 


युक्त राज्य 
प्रवक्ता, प्रतनिधिसभा का Speaker 
प्रधान - 
द्ल Party . 
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अब तक निम्नलिखित पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हें--._ 
( १ ) आदशे-जीवन--लेखक रामचंद्र TE । | 
(2) आत्मोद्धार--लेखक रामचंद्र वम्मा | | 
( ३ ) गुरु गोविंदासेंह--छेखक वेणीप्रसांद | | 
( ४ ) आदश हिंदू १ भाग--लेखक मेहता लज्जाराम TAT | 
( ५) 99 j ले. क ११ | 
(६) 2) ER | 
(७) राणा जगबहादुर--लेखक जगन्मोहन वम्मा | | 
( ८ ) भीष्म पितामह--लेखक चतुर्वेदी द्वारकाप्रसाद दाम्मा । | 
( ९ ) जीवन के आनंद--लेखक गणपत जानकी राम दूब बी. ए. - 
(१०) भौतिक-विज्ञान-लेखक संपूर्णानंद बी. एस-सी., एळ.टी। 
(११) लाळचीन-लेखक बृजनंदन सहाय | 
(१२) कबीरबचनावळी--संग्रहकत्ता अयोध्यासिंह उपाध्याय | 
. (१३) महादेव गोबिंद रानडे-लेखक रामनारायण मिश्र AT. 
. (१४) बुद्धदेव--लेखक जगन्मोहन वम्मा । ` FE 
(१५) मितव्यय--लेखक रामचंद्र वम्मा | , | ; 
(१६) सिक्खों का उत्थान और पतन-लेखक नंदकुमार देव शर्म्मा 
(१७) वीरम णि--लेखक इ्यामविहारी मिश्र एम. ए. और 

झुकदेवबिहारी मिश्र बी. ए 

(१८) नेपोलियन बोनापार्ट--लेखक राधामोहन गोकुलजी | 
(१९) शासनपद्धति--लेखक प्राणनाथ विद्यालंकार | 
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पुस्तक वितरण की तिथि नीचे afea है । 
इस तिथि सहित १५ वें दिन तक यह पुस्तक पुस्तकालय में 
वापिस at जानी चाहिए अन्यथा ६ नये पेसे प्रतिदिन के 
हिसाब से विलम्ब दण्ड लगेगा । 
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